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 Delhi के  लिये  दुकानें

 535.  राज्यों  को  चीनी  का  दिया  Release  of  Sugar  to  States  391

 जाना

 934.  राजस्थान  में  मेक्सिकन  किस्म  Production  of  Mexican  variety  of
 391392

 के  गेहूं  का  उत्पादन  wheat  in  Rajasthan

 535.  श्रीलंका  से  वापस  जाएं  हुए
 Indian  rapatriates  from  Ceylon  392

 भारतीय

 536,  चावल  का  निर्यात  Export  of  rice

 537,  राजस्थान  को  खाद्यान्न  का  Food  Supply  to  Rajasthan
 394.0

 संभरण

 538.  संकर  बीजों  का  उत्पादन  Production  of  Hylrid  Seeds
 394395

 539.  व्यापारिक  फैसलों  के  स्थान  Conversion  from  commercial  to

 पर  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  Food  Production

 540.
 चीनी  कौर  गेहूँ  के  मुल्य  Cost  of  Sugar  and  Wheat  396

 541.  धम भाव ग्रस्त  क्षेत्र  Scarcity  Areas  397

 542,  चीनी का  उत्पादन  Sugar  Production

 (  viti g



 ito  संख्या

 o
 विषय  SUBJECT  qes/Paczs

 543.  ag  1968-69  में  खाद्य  Food  Production  in  1968-69  398

 उत्पादन

 544.  सड़क  परिवहन  उद्योग  संबंधी  Wage  Board  for  Road  Transport

 मजूरी  ae  Industry

 Maize  Purchase  by  F.C.  I.  in  Punjab 546,  केप जाब  में  भारतीय  ara

 निगम  द्वारा art  की

 खरीद

 547.  चीनी  का  उत्पादन  Sugar  production  400

 548,  पी०  एल०  480  के  arta  Food  Import  under  PL  480
 1

 खाद्यान्न  का  आयात

 550,  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  Production  of  Foodgrains

 551,  fafa  आयोग
 Law  Commission  402

 552.  कमी  वाले  राज्यों  के  लिये  Allotment  of  Foodgrains  to  deficit

 खाद्यान्नों  का  आवंटन  States

 403 553.  सहकारी  समितियों  में  Corruption  in  Co-operative  Societies

 भ्रष्टाचार

 Acquisition  of  Fertile  Land  in  403
 555.

 दिल्ली  में  उपजाऊ
 भूमि  का

 अजन  Delhi

 956.  समुद्री  घास  से  खाद्य  पदार्थ  Food  from  sea  weeds

 557.  उत्तर  को  उर्वरकों  की  Supply  of  Fertilizers  to  U.  405

 सप्लाई

 406 558,  केन्द्रीय  मुर्चिसन  विकास  Central  Poultry  Development

 की  Advisory  Council  Meeting सलाहकार  परिषद्

 बैठक

 559.  arg  की  फसल  Potato  400

 560.  महाराष्ट्र  को  गेहूँ  का  Wheat  Supply  to  Maharashtra

 संभरण

 407 561.  बर्मा  से  स्वदेश  लौटने  बाले  Rehabilitation  of  Repartriates  from

 लोगों  का  पुनर्वास  Burm;

 P&T (  my  of  Puri  Head 562.  पुरी  के  डाक  तथा  तार  ह 1]

 मुख्यालय की  डाक  तथा  तार
 Office

 कर्मचारियों की  बस्ती

 (  ix )



 अता०  प्रदान  ASN

 U.Q.  Nos.

 विषय  SUBJECT  0४६

 563.  चीनी  का  मूल्य  Sugar
 Price

 409
 564.  बिहार के  लिये  खाद्यान्नों  का  Food  Allotments  to  Bihar

 अप्रावंटन

 409--410
 565.  सरकारी  wa  State  Farms

 410 566.  रेडियो  टेलीफोन  संचार
 Radio  Telephone  Communications

 410 567.  दक्षिण  भारत  में  संसद
 Parliament  Session  in  South  India

 का  सत्र

 568.  केन्द्रीय  भ्र धि नियमों  का  Publication  of  Central  Acts  in  410-411

 विभिन्न  भाषा भों  में  प्रदान  various  Languages

 411 569.  भिड़ भ्रीर  इटावा  के  बीच  Telephone  Link  between  Bhind

 and  Etawah टेलीफोन  सम्पर्क

 Election  to  Labour  Union 570.  मजदूर  संघों  का  चुनाव  411

 571.  भ्रत्यावश्यक  वस्तु ग्न ों  के  मूल्य
 Increase  in  price  of

 Essential
 Commodities

 में  वृद्ध

 572.  वनस्पति  उद्योग  के  लिये  रंग  Colour  specific  ation  for  Vanaspati  412

 का  निर्धारित  नमूना  Industry

 573.  पंजाब  में  मकका  जमा  हो
 Accumulation  of  Maize  in  Punjab

 जावा

 413 574,  संकर  बीजों  का  उत्पादन  Production  of  Hybrid  Seeds

 Bombay  Telephone  Directory  413 575.  बम्बई  निर्देश  शिका

 East  Pakistani  Refugees  413-414 576.  पूर्वी  पाकिस्तान  से  श्रांत-जाने

 वाले  शरणार्थी

 597.  राष्ट्रीय  श्री  भ्रायोग  National  Labour  Commission  414.

 579.  कोयला  उद्योग  मजूरी  as  Coal  Wage  Board  414

 414-415 980.  पसन्द  में  श्रमिकों  द्वारा  भाग  Labour  particiption  in  Managements

 लिया  जाना

 Whips  Conference  at  Simla  413 581.  शिमला  में  सचेतक  सम्मेलन

 582.  सहकारी  संयुक्त  खेती  समितियां  Co-operative  Joint  Farming  Societies

 583.  भारतीय  सागर  में  उपग्रह
 Satellite  in  Indian  Ocean

 Automatic  Bakeries 584.  स्वचालित  बेकरियां  लगाना  417

 585.  राशनिंग  पर  व्यय  Expenditure  on  Rationing

 418 506.  समुदायिक  विकासਂ  तथा  Hindi  clerk  in  Community  Develop-

 सहकार  विभाग  में  हिन्दी  ment  arid  co-operation
 Department

 बलके

 (x



 अता ५  प्र  ०

 U.Q.  Nos.

 विषय  SuBJECT  पृष्ठ  /Pace  s

 418 587,  मोदी  नगर  में  Labour  trouble  in  Modinagar  (U.P.)

 श्रमिक  विवाद

 419, 586.  विधि  मंत्रालय  में  हिन्दी  का  Use  of  Hindi  in  the  Law  Ministry.

 प्रयोग

 589.  भारतीय  खाद्य  Food  Corporation  of  India

 Delhi  Milk  Scheme 990.  दिल्ली  दुग्ध  योजना

 5971.  me  प्रदेश  तथा  मद्रास  में  Procurement  Price  in-  Andhra  421,

 चावल  का  समाहार  मूल्य
 Pradesh  and  dras

 992.  जनरल  जोड़कर  fag  cif
 Commemoration  stamp  in  Honour  422;

 टिकट  of  General  Zorawar  Singh

 593.  aff  वायु  सेना  Agricultural  Ai  rce
 #22

 594.  सामुदायिक  विकास  खण्डों  Staff  for  Community  Development

 तथा  पंचायत  समितियों  के  Blocks  and  Panchyat  Samities

 faa  कर्मचारी

 Teak  Wood  Fore 595.  सागौन  की  लकड़ी  के  जंगल

 4240 596.  खाद्य  उत्पादन  प्रतियोगिता  Food  Production  Competition

 597.  संकटग्रस्त  चीनी  मिलों  की  Rehabilitation  of  Sick  Sugar  Mills

 व्यवस्था  में  सुधार  करना

 टेलीफोन  New  telephone  connections  in  Delhi  425 598.  दिल्ली  में  .  नये

 कनेक्शन

 599.  मध्य  उत्तर  प्रदेश  शौर  425. Wheat  and  Sugar  Supply  to
 Madhya

 हिमाचल  प्रदेश  को  गेहूँ  तथा  Pradesh,  U.P.  and  Himachal

 Pradesh चीनी की  सप्लाई

 600.  wat  को  ware  कीं  सप्लाई  Supply  of  Foodgrains for  States  “496

 601.  दिल्ली  में  खाद्यान्नों  वी  तस्करी  Smuggling  in  Foodgrains  in  the  Capital

 602.  दुग्ध  कौर  खाद्यान्नों के  मूल्यों  Increase  in  price  of  Milk  and  "427

 में  वृद्धि  Foodgrains

 603.  सहकारी  क्षेत्र  मे ंचावल  की  Rice  Mills  in  Co-operative  Sector
 मिलें

 604,  भ्राधुनिक  चावल  मिलें  Modern  Rice  Mills  428

 605.  दिल्ली  में  अपना  -  टेलीफोन  0.  T.  Scheme  in  Delhi  429

 योजना

 606.  बिहार  में  सूखे  की  Prevention  of  Drought  in  Bihar--  4994  317

 (
 xi

 )



 UQ.

 विषय  SUBJECT  qs/Ps  GES

 607.
 दिल्ली  दुग्ध  योजना द्वारा

 Milk  Supply  by  DMS  :  430

 दूध  की  सप्लाई

 609.  मध्य  प्रदेश  में  नलकूपों  का  Sinking  of  Tubewells  in  Madhya

 Pradesh लगाव  जाना

 610,  मध्य  प्रदेश  में  मशीनों  से  Mechanisation  of  Agriculture  in  "  431

 खेती  Madhya  Pradesh

 611.  भ्राता  के  शिवा रों  में  Displaced  Families  in  Assam  Camps

 पित  परिवार

 612.  चीनी  का  आयात  Import  of  Sugar  432

 614.  में  मत्स्यपालन  Development  of  Fisheries  in  Mysore

 615.  कृषि  संबंधी  समिति  Committee  re.  Agricultural  433

 Resources

 616.  marae  मवेशियों  के  लिये  Loop  for  uneconomic  cattle  433

 ल

 617.  बेरोजगारी  तथा  कम  Unemployment  and  under-  434

 employment गार

 618.  Fishing  Harbour  at  Malpe मालपे  में  मछली  पकड़ने  का

 पत्तन

 619.  ग्राम  सेवक
 Gram  Sewaks  435

 620.  चक  बन्दी
 Consolidation  of  Holdings  435--436

 621.  बेकार  पड़ी  ata  का  Distribution  of  Waste  Land  436

 रण

 622.  दिल्ली  में  प्र स्थायी  टेलीफोन  Temporary  Telephone  Connections

 कनेक् दान  in  Delhi

 623.  पाकिस्तान  से  faut  का  Migration  of  Hindus  from  Pakistan

 भारत  भाना

 024.  मजूरी  निर्धारण  व्यवस्था  Wage  Fixation  Machinery  438

 625.  तुर  के  निर्यात  पर  Ban  on  Export  of  Tur  438

 qq

 626.  भविष्य  fafa  की  रानी  का  Investment  of  Provident  Fund  489

 Collection विनियोजन

 627.  धम  कल्याण  उपकर  Labour  Welfare  cess

 (  xii )



 अता ०  संख्या

 U.Q.  Nos.

 विषय  SupjEctT  qts/PAGE  5

 628.  द्ञाहगंज  कौर  बताया  में  Sub-post  and  telegraph  office  440

 उपहार  तथा  तार  घर  at  Shahganj  and  Bakhtara

 629.  जवाहर  ज्योति  नामक  गेहूं
 Wheat  Seed  Jai  ar  Joyti  44]

 का  बीज

 630.  Telephone  connections  in  441 मुरादाबाद  क्षेत्र  में  टेलीफोन

 कनेक्शन  Moradabad  region

 631.  सहकारी  खेती  Co-operative  Farming  441

 632.  सहकारी  फामं  Co-operative  Farm

 633,  दिल्ली  में  होटल  कर्मचारियों  Strike  by  Hotel  workers  in  Delhi  442

 की  हड़ताल

 634.  पी०  एस०  480  के  welt  Import  of  foodgrains  under  PL  480  442

 अनाज  का  हयात

 635.  डाक  तथा  तार  विभाग  के  Financial  Resources  of  P  &  T  443

 वित्तीय  समान  Department

 636.  खाद्य  विभाग  के  कर्मचारियों  Increments  to  employees  of  Food

 Department को  वार्षिक  वृद्धि

 Land  revenue  arrears  in  Manipur  444 637.  मनीपुर  में  मू  राजस्व  की  बकाया

 रानी

 638.  Procurement  of  foodgrains  in  444
 मनीपुर  में  अनाज  की  वसूली

 Manipur

 639.  वाह्य  मणिपुर  के  संसदीय  Election  to  outer  Manipur  Parlia-

 mentry  Constituency निर्वाचन  क्षेत्र का  चुनाव

 Cultivable  land  in  Manipur 640.  मनीपुर  में  कृषि  योग्य  भूमि

 Statutory  rationing  in  towns 641.  ad  में  कानूनी  रान

 व्यवस्था

 642.  ग्रामीण  जनशक्ति  का  मुल्यांकन
 Evaluation  of  Rural  Manpower

 643.  केन्द्रीय  मजूरी  बोर्डों  की  Recommendations  of  Central  wage  447

 Boards
 सिफारिशें

 Delhi  Co-operative  Department 644,  दिल्ली  सहकारी  विभाग  447---449

 Working  of  looms  in  Madhya  Pradesh मध्य  प्रदेश  में  करघों  का

 चलना

 Resettlement  of  Landless  labourers  450 646.  मध्य  प्रदेश  में  भूमि द्दीन  श्रमिकों

 को  बसाना
 in  Madhya  Pradesh

 (xiii)



 अता०  ४  इन  सरया

 U.Q.  Nos.

 विषय  'पृष्ठ/ 0:८8

 647.  मध्य  प्रदेश में  क्रॉपिंग  Relay.  cropping  in  Madhya  Pradesh  450

 648.  neq  प्रदेश  की  श्रौद्योगिक  Irregularities  कं  Industrial  Estab-  451

 संस्थानों  में  भनियमिततामें  lishments  in
 Madhya  Pradesh

 648-5  मध्य  प्रदेश  में  ट्र  कटर  प्रशिक्षण  Tractor  Training  Centre  in-  451

 केन्द्र  Madhya  Pradesh

 Calling  attention  to  matter  of अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 विषय  को  ओर  ध्यान  दिलाना  urgent  public  importance

 स्नातकों  के  लिये  Failure  . 01 -छिएए/ टॉफाए1 11  to  provide

 पर्याप्त  नौकरियाँ  उपलब्ध  adequate  opportunities  for

 में  सरकर  की  सफलता  Engineering  Graduates

 श्री  पीं०  राममूर्ति
 Shri  P.  कित्ता छाए पा

 डा०  रहूगा  सेन  Dr.  Triguna  Sen

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न  Question  ‘of  Privilege

 459
 सभा  पटल  पर  रखें  शे  पत्र  Papers  laid  on

 the
 table

 62 राज्य  सभा  से  सन्देश  Message  from  Rajya  Sabha

 दिल्ली  तथा  अजमेर
 किराया  नियन्त्रण  Delhi

 and
 Ajmer  Rent  control

 छावनी  (Nasirabad  cantonment  Repeal)

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  er  में
 Bill  as  passed  by  Rajya  Sabha

 लक्खी सराय  स्टेशन  पर  दुर्घटना  के  Statement  Re.  Accident  at  462-...465

 ह: (ग  व्य
 Luckeesarai  Station

 Shri  C.  M.  Poonacha श्री  चे०  मु०  पूनिया

 दिल्ली  नगर  निगम  (  संशोधन )
 Delhi  Municipal  Corporation

 विधेयक-पुर:स्था पित  (Amendment)  Bill  Introduced

 दिल्ली  नगर  निगम  (  संशोधन  )
 Statement  re.  Delhi  Municipal  464

 अध्यादेश  के  बारे  में  वक्तव्य  Corporation  (Amendment)

 afraat  बंगाल  की  स्थिति  के  बार  में  Re.  Situation
 in  West  Bengal  466

 राष्ट्रपति  के
 अभिभाषण  पर  धन्यवाद  Motion  of  thanks  on  President’s

 प्रस्ताव
 Address

 Sto  गोविन्द  दास  Dr.  Govind  Das

 श्री  सरोदा  घोष
 Shri  Ganesh  Ghosh

 श्री  कुशक  बाकुली  Shri  Kushak  Bakula

 {(xiv)



 Susjecr

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त
 Shri  Indrajit  Gupta

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण
 Shri  Chintamoni  Panigrahi

 Shri  M.  Joshi श्री  एस०  एम०  जोनी

 Shri  Chengalraya  Naidu श्री  चेंगलराया  नायडू

 श्री  भ्र मिया  नाथ  बोस  Shri  Amiyanath  Bose

 थी  बाकर  चली  मिर्जा  Shri  Bakar  Ali  Mirza

 Shri थ्री  fag  ७  (11 ह  ह  Achal  Singh

 )



 लोक-सभा  प्रतीत  (arf;
 LAU  प्त  अदि दिति  संस्करण

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)
 ——

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 फरवरी  15,  1968/  26  1889

 Thursday,  February  15,  1953/  Magha  26,  1889  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  ef  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 मनावर  पत्रों  तथा  समाचार  अ  निकायों  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 श्री  हिम्मत सिह का  श्री  वासुदेवन  नायर

 श्री  जाज  करन  डी  श्री  दी०  चल  फार्मा

 att  ato  वि०  पाटिल  श्री  यज्ञदत्त  wat

 थी  जगल  मंडल  श्र  सोलह  प्रसाद

 श्री  अजन  सिह  दो  रिया  श्री  बलराज  मधोक

 श्री  रामावतार  कास्त्रो  श्री  दी ०  पो०  शाह

 बया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  19  1968  को  इंडियन  एन्ड  ईरान  न्यूज  पैसे

 सोसाइटी  के  कार्यालय  के  सामने  समाचार  पत्रों  तथा  समाचार  अभिकरणों  के  रियों  ने  यह

 मांग  करते  हुए  कि  पत्रकार  गेर-पत्रकार  मजूरी  बोर्डों  के  पंचाट  को  ary  किया  जाये

 एक  बड़ा  प्रदेश  किया  था ;
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 यदि  तो  इस  मजूरी  बोर्ड  के  पंचाटों  को  कार्यरूप  देने  में  क्या  कठिनाइयाँ

 इन  caret  को  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  जयसुखलाल  :

 जी  हां

 नियोजकों  की  शिकायत  है  कि  कुछ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  वेतन  दरें  बहुत  अधिक

 तय  की  गई  हैं  कौर  कुछ  प्रबन्धक  दो  वेतन  बोर्डों  की  सिफारिशों  के  फलस्वरूप  भराए  अतिरिक्त

 वित्तीय  लोभ  को  वहन  करने  में  अमूमन  हैं  ।

 राज्य  /  केन्द्र  प्रशासित  प्रदेशों  की  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे

 कार्यकारी  पत्रकार  की  परिस्थितियां  )  ate  विविघ  व्यवस्था  अधिनियम  1955  के

 कार्यकारी  पत्रकारों  के  लिये  बने  वेतन  बोर्ड  की  चेष्टा

 पत्रकारों  के  अलावा  aa  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  aaa  बोर्ड  कीं  सिफारिशों  को

 लागू  करने  के  लिए  कोई  कानूनी  शक्ति  उपलब्ध  नहीं  इन  सिफारिशों  पर  आग्रह  waar

 सलाह  द्वारा  परमल  कराना  होगा  ।  राज्य  सरकारों  से  आवश्यक  कायंवाही  करने  के  लिए  कहा

 गया  awe  वे  ऐसा  कर  रही  हैं  ।

 att  हिम्मत सिह का  बया  यह  सच  है  कि  रूस  के  प्रधान  मंत्री  के  पहुँचने  की  qa  संख्या

 के  अवसर  पर  24  जनवरी  को  इन  कर्मचारियों  ने  समस्त  भारत  में  हडताल  की  जिसके

 फलस्वरूप  उत  दिन  प्रचार  कौर  समाचार  पत्रों  की  सारी  व्यवस्था  ठप्प  हो  गयी  थी  ate  यदि

 तो  क्या  इन  पंचाट ों  को  तत्काल  क्रियान्वित  करने  की  श्रावस्यकता  की  झर  सरकार

 का  ध्यान  दिलाया  गया  है  ate  इन  पंचाट ों  को  लागू  किये  जाने  की  सरकार  को  कब  तक

 राशा  है  ?

 श्री  हाथी  :  ag  ठीक  है  कि  इन  सिफारिशों  को  लागू  न  करने  के  कारण  कर्मचारियों

 ने  हड़ताल  की  थी  ।  हड़ताल  के  परिणाम  स्पष्ट  जब  कोई  मजूरी  जोडे  कुछ  सिफारिशें  करता

 है  तो  नियोजकों  का  यह  कर्तव्य  है  कि  वे  उन्हें  लागू  करें  ।  यदि  ऐसा  करने  में  व्यावहारिक

 कठिनाइयाँ  तो  कर्मचारी  इस  सम्बन्ध में  बातचीत  करने  के  लिये  तैयार हैं
 ।  मैंने  कमंचारियों

 के  साथ  इस
 बारे

 में  बातचीत  भी  की  है  ।

 sit  हिम्मतसिहका  :  क्या  कुछ  समाचार-पत्र  संगठनों  ने  पंचाट  को  त्रियान्वित  करना

 स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  यदि  तो  इस  प्रकार  के  संस्थानों  में  कितने  प्रतिशत  श्रमजीवी

 पत्रकारों  भ्र  गर-पत्रकारों को  उससे  लाभ  होगा  ?

 श्री  हाथी  :  aga  कम  संस्थान  इसके  लिये  सहमत  हुए  हैं  ।  दिल्ली  में  पाँच  संस्थानों

 ने  इसे  क्रियान्वित  किया  है  ate  चार  संस्थान  क्रियान्वित  करने  पर  सहमत  हुए  हैं  ।

 श्री  वासुदेवन  नायर  यदि  प्रबन्धक  वर्ग  पंचाट  को  क्रियान्वित  करने  से  इनकार  कर

 देता है  तो  क्या  सरकार  प्रबन्धक  वर्ग  को  केवल  उपदेश  ही  दे  सकती  है  या  पंचाट ों  को  क्रियान्वित

 करवाने  का  सरकार  के  पास  कोई  भ्र ौर  भी  साधन  है  ?
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 श्री  हाथी  :  जहाँ  तक  श्रमजीवी  पत्रकारों  st  सम्बन्ध  ag  एक  सांविधिक  मजूरी

 ams  है  और  इसकी  सिफारिशों  को  राज्य  सरक।र॑  सांविधिक  ढंग  से  लागू  सकती  हैं

 मैंने  राज्य  सरकारों  को  बता  दिया
 है

 कि  जहाँ  तक  पत्रकारों  के  लिये
 मजूरी

 wes  का  सम्बन्ध

 उसके  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  wie  fafa  में  लिखित  प्रक्रिया

 के  agar  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।  मैंने  केरल  में  भी  संबन्धित  मन्त्री  से

 कहा  है  श्र  उन्होंने  बताया  है  कि  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  है  ।  गेर-पत्रकार

 कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  की
 जायेगी

 ।

 श्री  दी०  चे  मजूरी  बोर्ड  त्रिपक्षीय  था  जिसमें  समाचार-पत्र  नियोजकों  कर्मचारियों

 भ्र ौर  सरकार  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  थे  ।  चाहे  पत्र-कार  हैं  या  मेरे  विचार

 में  मजूरी  ae  के  निर्णय  को  सांविधिक  रूप  से  लागू  करना  चाहिये  ।  इन  सिफारिशों  को

 क्रियान्वित  करवाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  व्या  व्यवस्था  है  ale  यदि

 पत्र  नियोजक  दोनों  वर्गों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  करते  तो  उन्हें  क्या  दण्ड

 दिया  जायेगा  ?

 श्रोहाथी  :  यह  ठीक  है  कि  मजूरी  बोर्डों  में  नियोजनकों  कौर  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि

 तथा  सरकार  द्वारा  नियुक्त  स्वतन्त्र  सदस्य  तथा  अघ्यक्ष  शामिल  होते  हैं  परन्तु  सभी  मजूरी  बोर्ड

 सांविधिक  नहीं  होते  are  इसलिये  मजूरी  बोर्डों  की  सिफारिशें  सांविधिक  रूप  से  ary  नहीं

 हो  सकतीं  ।  उन्हें  सांविधिक  होना  aia  या  नहीं-यह  मामला  सरकार  कौर  राष्ट्रीय  श्रम

 arin  के  विचाराधीन  है  ।  स्थायी  समिति  ने  भी  एक  उप-समिति  नियुक्त  की  है  क्योंकि

 meat  यह  है  कि  यदि  हम  इसे  सांविधिक  बनाते  हैं  तो  संघ  की  सामूहिक  रूप  से  बातचीत

 करने  की  शक्ति  कम  हो  जाती  है  ।  इन  बातों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  जहाँ  तक

 पत्रकारों  के  मजूरी  बोर्ड  का  सम्बन्ध  यद  सांविधिक  बोर्ड  का  a  इसमें  ऐसे  उपबंध

 हैं  जिनके  agar  नियोजकों  पर  मुकदमा  भी  चलाया  जा  सकता  है  कौर  राजस्व  की  तरह

 राशि  aga  की  जा  सकती  है  ।

 श्र  अनन्त राव  पाटिल  :  क्या  यह  सच  है  कि  छोटे  शर  मध्यम  दर्जें  के  समाचार-पत्र

 पत्रकारों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  मामले  में  इतने  विरुद्ध  नहीं  हैं

 जितने  कि  बड़े  समाचार-पत्र  एकाधिकारी  कौर  ग्रुपों  वाले  पत्र  हैं  ?  qe  पता  है  कि

 भारतीय  भाषा  समाचार-पत्र  संगठन  के  कुछ  सदस्यों  ने  पत्रकारों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशों  को

 लागू  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  परन्तु  गर-पत्रकार  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशों  को

 लागू  करने  के  लिये  छोटे  ale  मध्यम  दर्जे  के  समाचार-पत्रों  को  बहुत  कठिनाइयों  सामना

 करना  पड़  रद्दा  है  क्योंकि  उन  पर  खर्च  का  बोझ  इतना  बढ़  जाता
 है  कि  बहुत  से  छोटे

 समाचार-पत्रों  को  तो  झपने  प्रकाशन  बन्द  करने  पड़  जायेंगे  ।  ऐसी  स्थिति  में  क्या  सरकार

 का  विज्ञापन  इरादी  देकर  और  अखबारी  कागज  की  लागत  कम  करके  उन  समाचार-पत्तों  को

 सहायता  देने  का  विचार

 श्री  हाथी  :  भाषा  सम्बन्धी  कुछ  समाचार-पत्र  हैं  जो  बहुत  छोटे  हैं  धौर  उन्हें  कुछ

 कठिनाइयाँ  हैं  ।  मैंने  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  भी  बातचीत  की  है  ।  वे  भी  ऐसे  मामलों
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 जहाँ वे  यह  महसूस  करते हैं  कि  वे  सिफारिशों  को  लागु  नहीं  कर  सकते  हमारे  साथ

 बातचीत  करने  को  तैयार  परन्तु  जहाँ  तक  बड़े  समाचार-पत्रों  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार

 में  उन्हें  तो  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करना  चाहिये  ।

 Shri  Yajna  Datt  Sharma—May  I  know  the  names  of  the  news-papers  in  Delhi
 which  have  implemented  the  decision  of  Wage  Board  and  how  far  the  Government  have
 enforced  their  procedure  with  regard  to  the  recovery  against  the  news  papers  which  have
 not  implemented  them,

 शी  fat  में  पाँच  संस्थानों  ने  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  है  कौर

 चार  संस्थानों  ने  उन्हें  क्रियान्वित  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ate  वे  सिफारिशों  को

 क्रियान्वित  कर  देंगे  ॥

 Skri  Kaawar  Lal  Gupta  :  What  are  the  names  of  such  establishments.

 ait  हाथी  :  जिन्होंने  क्रियान्वित  की  उनके  नाम  ये  हैं  बिजली

 रेडियो  कौर  सवेराਂ  ।  जो  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 तयार  हैं  शर  जो  कर्मचारियों  के  साथ  बातचीत  कर  रहे  हैं  उनके  नाम  निम्नलिखित  हैं  :

 प्रताप  और  जून  ।  तीन  समाचार-पत्र  ऐसे  हैं  जिनके  पत्रकारों  ने

 भी  अपना  विकल्प  नहीं  बताया  कि  बया  वे  पुराने  बेवतन-मान  चाहते  हैं  या  नवीन  वेतन-मान

 चाहत  हैं--उनके  नाम  हैं-'दी  स्टेट्समैन  टाइम्स  ame  इण्डियाਂ  कौर  टाइम्स ।

 शेष  20  समाचार-पत्रों  ने  सिफारिशें  लागू  नहीं  की  हैं  घौर  उनके  विरुद्ध  कारण  बतापग्रोਂ  नोटिस

 जारी  किये  गये  हैं  ॥

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  :  My  second  point  was  about  the  recovery  from  such  news-

 papers  who  have  not  implemented  the  recommendations.  Whether  Government  have  Pro-
 ceeded  in  the  matter  ;  if  not,  why  ?

 श्री  हाथो  :  दिल्ली  प्रशासन  ने  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  दै  ।

 थी  भंवरलाल  गुप्त  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 Shri  Hathi  :  I  discussed  this  matter,  day  before  yesterday,  with  the  Labour  Commis-

 sioner,  Delhi  Administration  and  also  with  Mr.  Singh,  who  is  Incharge  of  this  master,  I  was
 informed  that  there  is  time  limit  of  six  months  and  they  can  give  their  option  in  this  period.
 Three  of  them  have  given  their  option.  The  matter  is  being  discussed  with  them,

 eft  उच्च्  कि०  मंडल  :  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  तथा  सर्वोच्च  न्यायालय  में  पत्रकारों  के

 सम्बन्ध  में  पंचाट  के  विरुद्ध  कितनी  लेख  याचिकाएं  विचाराधीन  हैं  ?

 थी  हाथी  :  मेरे  विचार  में  दो  हैं  ।  एक  उच्च  न्यायालय  के  भ्र ौर  एक  सर्वोच्च

 लय के  विचाराधीन  है  ।

 ‘Shri  Molahu  Prasad  :  The  hon’ble  Minister  has  just  stated  that  the  Wage  Board  have
 not  got  statutory  powers.  Uuless  the  Wage  Board  have  statutory  powers,  the  employers
 would  not  accept  the  award.  In  case  the  labour  disputes  are  taken  to  the  court  of  law,  iti
 takes  sufficiently  long  time  in  taking  a  decision.  In  view  of  this  fact  the  Wage  Board
 should  be  given  statutory  powers.

 Shri  Hathi  :  I  have  already  clarified  this  point.  So  far  as  the  question  of  time  taken

 by  the  court  in  deciding  a  casc  is  concerned,  I  agree  with  the  hon’ble  Minister  that  these
 cases  should  be  disposed  of  as  early  as  possible.
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 of  the The  next  point  has  been  raised  about  the  power  of  statutory  implementation
 recommendations  of  the  Wage  Board.  i |  ह  have  appointed  a  sub-committee  to  go  into  this

 mattcr  because  if  every  thing  is  carried  out  in  accordance  with  the  provisions  of  law,  there

 will  be  no  room  for  collective  bargaining.

 Shri  Molahu  Prasad  :  What  has  he  to  say  about  the  fixation  of  time  limits  for  dispos-
 ing  of  the  cascs  by  the  court  of  law  ?

 Shri  Hathi  This  is  not  in  my  hands.

 Shri  Bal  Raj  Madhok  :  At  present  seperate  Wage  Boards  are  being  set  up  for  seperate
 industries  and  several  complaints  are  being  received  about  them.  A

 suggestien  was  made  at

 a  seminar  held  recently  that  disputes  are  increasing  because  uf  scparate  Wage  Boards.  In

 view  of  this  there  should  be  one  National  Wage  Board  and  their  decision  should  be  enforced
 It  has  been by  law.  I  want  to  know  the  view  of  Government  on  this  point.  stated  that

 option  of  certain  journalist  of  some  newspapers  are  awaited  which  means  that  in  some  news-

 papers  journalists  are  getting  better  wages  than  those  recommended  by  Wage  Board.  I

 would  like  to  know  the  reasons  for  such  cascs  not  being  taken  up  seperately?

 Shei  Hathi  :  1  had  also  participated  in  that  seminar.  According  to  one  suggestion
 made  at  seminar  the  Wage  Buard  should  be  statutory  and  according  to  another  suggestion  it
 should  not  be  statutory  because  in  case  of  statutory  Wage  Board  there is  no  room  for  collect-
 ive  bargaining.  In  view  of  this  Standing  Labour  Committee  has  appointed  a  committee.
 The  Labour  Commisssoner  has  also  appointed  a  committee.  After  the  receipt  of  the  Report
 of  Standing  Labour  Committee,  the  decision  will  be  taken.

 The  reason  of  not  giving  the  the  option  is  that  two  or  three  categories  are  getting  less
 and  some  categories  are  getting  more.

 ati  राममूर्ति  :  मजूरी  बोले  सांविधिक है
 भ्र ौर  उसका  निर्णय  अनिवार्य  है  ।  परन्तु  कयोंकि

 नियोजक  उसे  क्रियान्वित  नहीं  कर  रहे  हैं  इसलिये  उसे  दांडिक  अपराध  बना  देना  चाहिये

 जिससे  नियोजकों  को  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  वाध्य  fear  जा  सके  ।  यह  एक

 सा  मामला है  ।

 हाथी  मुकदमा  चलाने  का  उपबन्ध

 eft  राममूर्ति  :  वह  तो  केवल  वसूली  के  बारे  में  वह  दांडिक  अपराध  नहीं

 श्री  हाथी  :  अधिनियम  में  इस  बात  की  व्यवस्था  के  कै  के  के  के

 श्री  राममूर्ति  प्रीमियम  में  यह  व्यवस्था  है  कि  उन्हें  जुर्माना  किया  जाना  चाहिये  ।

 जर्मनी  की  कोई  परवाह  नहीं  करता  ।  क्या  वहू  उसे  दांडिक  श्रीराम  बना  देंगे  जिससे  नियोजकों

 को  अ्रनिवार्य  रूप  से  जेल  भेजा जा  सके  ?

 श्री  हाथी  :  ऐसा  करने  के  लिये  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  श्रावव्यकता है  ।

 श्री  क०  पंचाट  को  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  कारण  कर्मचारियों  के  मन

 में  संदेह  हों  गया  क्या  समाचार  पत्रों  के  मालिकों  ने  पंचाट  को  क्रियान्वित  न  करने

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  पर  दबाव  डाला  है  प्रौढ़  धमकी  दी  है  ?  यदि  तो  पंचाट  को  क्रियान्वित

 करने  के  लियें  क्या  सरकार  सभी  पक्षों  का  एक  सम्मेलन  बुलायेगी  ?

 att  हाथी  :  पता  मांननीय  सदस्य  के  मन  में  यह्  बात  कसे  प्राय  हैਂ  सरकार

 को  समाचार-पत्र  निंयोजकीं  से  डर  लगता  है  ।
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 श्री  Fo  लक प्पा  :  समाचार-पत्रों  के  मालिकों  से  ।

 श्रोहावी  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  कर्मचारियों  के

 निधियों  से
 मिलें  शौर

 इस  बात  का  पता  लगायें  कि  सरकार  डरती  है  या  सरकार  उनकी

 सहायता के  लिये  प्रयत्न दिल  है  ।

 Shri  5.  M.  Joshi  :  As  Shri  Patil  has  just  now  suggested  and  hon’ble  Minister  has
 said  that  small  scale  newspapers  should  come  to  an  agreement  because  they  are  not  in  a
 position  to  implement  the  decision  of  statutory  Wage  Board.  (Interruptions):  In  case
 they  sign  an  agreement,  there  may  still  be  certain

 the  same.  Moreover  besides
 papers  which  are  not  in  a_  position

 to  implement  the  agreement  between  employers  and
 employees,  the  Government  would  be  quite  different.  In  vicw  of  this  positon  if  some
 labourer  goes  to  court  of  law,  what  protection  Government  proposes  to  give  him  ?  Then
 again  the  question  of  collective  bargaining  would  arise.

 Shri  Hathi  ;  Shri  Patil  has  said  that  newspapers  are  ready  to  implement  the  award
 inso  far  as  working  Journalists  are  concerned  but  some  newspapers  are  not  in  a  Position  to
 bear  the  burden  in  respect  of  non-journalists.  In  that  case  an  agreement  has  to  be  worked

 out.  I  have  convened  ameeting  of  employers  and  employees  in  respect  of  non-journalists  on
 17th  and  a  decision  will  be  taken  in  respect  of  all  these  matter  at  the  said  meeting,

 श्री  क  सा०  कौशिक  :  बात  यह  है  fF  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशें  नूनी  रूप  से

 क्रियान्वित  नहीं  की  जा  इसलिये  सरकार  उन्हें  क्रियान्वित  नहीं  कर  सक ी  ।  मैं  मंत्री

 महोदय से  पूछना  चाहता  हूँ  कि
 यदि  सरकार  इन  समितियों  की  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  कर

 सकती
 तो  वह  ऐसी  समितियों  क्यों  बनाते  है  ।

 थ्री  हाथी  :  बात  यह  नहीं  है  कि  सिफारिशें  लागू  नहीं  की  गयी  हैं  ।  जब  तक  इस

 प्रकार  के सम मौते  से  लगभग  35
 लाख  कर्मचारियों  को  लाभ  gat  क्रियान्वित  करने  या  न

 करने  के  बारे  में  बहुत  बाद  में  मतभेद  दादा  हुए  हैं  प्रौर  इसीलिये  हम  इस  बात  पर  विचार

 कर  रहे  हैं  कि  वर्तमान  प्रणालीं  चलती  रहे  या  कुछ  परिवहन  किये  जाने  चाहिये  |

 Shri  D.  N.  Tiwary  :  The  hon’ble  Minister  has  just  now  stated  that  some  news  paper
 have  been  paying  better  wages  than  those  recommended  in  the  award.  I  would  like  to  know

 whether  after  the  enforcement  of  award  their  wages  would  be  reduced  or  they  will  continue
 to  get  the  same  wages?

 Shri  Hathi  :  The  wages  will  not  be  reduced,  The  Journalists  have  been  asked  to  give
 their  options  within  six  months  whether  they  want  the  old  scales  of  pay  or  they  want  to  be
 covered  by  new

 scheme.

 श्री  स०  सो०  बुर्जों  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  17 वीं  बैठक  में  या

 उसके  बाद  क्या  वह  कोई  निश्चित  रूप  से  कोई  चेतावनी  देने  जा  रहे  हैं  कि  यदि  श्रमिक  तारीख

 तक  पंचाट  को  क्रियान्वित  नदीं  गया  तो  उनके  विरुद्ध  न्यायालय  में  मुकदमा  चलाया

 जायेगा ।

 हाथी
 :  जैसा  कि  मैंने  बताया  है  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों

 के  सम्बन्ध  में  थे  सिफारिशों

 सांविधिक हैं
 कौर  चाहे  वे  उन्हें  स्वीकार  करें  या  न  करें  उन्हें  क्रियात्वित  जायेगा  ।  मैंने

 इस  सम्बन्ध  में  सभी  राज्य  सरकारों  को  लिख  दिया  है  कि  ये  सांविधिक
 हैं  भ्र ौर  उन्हें  क्रियान्वित
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 किया  जाना  चाहिये  ।  चेतावनी  देने  का  बिल्कुल  कोई  प्रदान  ही  नही ंहै  ।  यह  एक  कानून  है  कौर

 उसे  लागू  किया  जायेगा  ।

 गर-पत्र कारों  के  सम्बन्ध  में  यह  सांविधिक  नहीं  इन  सिफारिशों  को  सांविधिक  बनाना

 चाहिये  या  इस  सम्बन्ध में  प्रभी  विचार-त्रिशा  जारी  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  हरियाना  में  गेहूँ  को  खरीद

 श्री  सत्यता  रावण  सिह  : *  62.  थो  ज्योतिर्मय  बसु  :

 थी  अहम  थी  रमानी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुसार  हरियाना

 में  गेहूँ  नहीं  खरीद  सका है  ;

 यदि  तो  कितना  ag  खरीदने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  कौर  अब्र

 तक  कुल  कितना  गेहूँ  खरीदा  गया  है  ;

 कम  गेहूं  खरीदे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 पर्याप्त  मात्रा  में  गेहूँ  खरीदने  के  लिये  सरकार नें  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मन्त्र लय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  arena

 :  से  :  गेहूँ  सहित  खाद्यान्नों  की  खरीद  का  कायें  राज्य  सरकार  द्वारा

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  सौंपा  नहीं  गया  था  ।  1967  के  अन्त  में  जबकि  गेहूँ  के

 बाजार  मूल्य  में  गिरावट  का  रुख  पाया  था  तब  राज्य  सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  से  कहा

 कि  वह  गेहूँ  के  खरीदने  का  कायें  अपने  हाथ  में  ले  ।  क्योंकि  निगम  ने  इस  खरीद  को  मूल्य

 सहायता  उपाय  के  रूप  में  शुरु  किया  था  शर्त  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  ar

 इसने  लगभग  93  मीटरी  टन  गेहूँ  की  एक  बहुत  ही  कम  मात्रा  खरीदी  थी  ।  इस  कम  खरीदारी

 का  कारण  यह  बताया  गया  है  कि  मंडी  में  बेचने  हेतु  दिये  गए  गेहूं  की  अधिकांश  मात्रा  में

 बुरी  तरह  से  घुन  लगा  हु  था  |

 sea ही  नहीं  उठता  |

 श्री  ज्योतिर्मय  हरियाना  की  विंमान  सरकार  ने  भारत  के  खाद्य  निगम
 के  साथ

 सहयोग  क्यों  नहीं  किया  कौर  वसूली-कार्य  में  निगम  की  सहायता  क्यों  नहीं  की  ?

 थ्री  अन्नास।हिव  fart  :  हरियाना  की  पहली  सरकार  ने  तो  खाद्य  निगम  को  वहां

 खरीदारी  करने  की  अनुमति  ही  नहीं  दी  थी  ।  परन्तु  वर्तमान  सरकार  ने  श्रनाज  के  दाम  गिरते

 देखकर  खाद्य  निगम  से  खरीदारी  करने  के  लिये  कहा  कौर  तदनुसार  खाद्य  निगम  वहां  गेहूँ  खरीद

 रहा  है
 ।

 श्री  ज्योतिर्मय  ag:  हरियाना  से  खाद्य  निगम  ने  जे  गेहूँ  खरीदा  वह  aga  ही

 घटिया  किस्म  का  है  ।  इसका  क्या  कारण  है
 ?
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 थी  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  पहले  तो  व्यापारियों  ने  इस  आशय  से  गेहूँ  जमा  कर  लिया

 था  कि  खाद्य  क्षेत्र  की  सीमाएं  हट  जायेंगी  परन्तु  इसकी  सम्भावना  a  देख  कौर  ait  फसल

 को  देख  कर  aa  वह  जमा  किया  gar  वह  गेहूँ  बाजार  में  ला  रहे  हैं  जो  कुछ  खराब  हो

 गया

 Shri  Satya  Narain  Sinha  :  May  I  know  whether  it  is  a  fact  that  a  large  quantity  of
 foodgrains  was  exported  {rom  Haryana  to  other  States.  even  after  the  decision  of  Food  Cor-

 poration  of  India  ?

 श्री  अन्ना साहिब  दिये  प्रारम्भ  में  हरियाना  सरकार  ने  स्वयं  ही  खाद्यान्न  खरीदा  था

 कौर  लगभग  49,000  टन  गेहूँ  तथा  87,000  टन  चावल  केन्द्र  को  दिया  था  जो  केन्द्र  ने

 mea  राज्यों  को  भेज  दिया  यदि  ग्रे  रूप  से  हरियाना  से  श्रन।ज  बाहर  गया  है  तो  उसकी

 मूथा  री  नहीं  है  |

 श्री  समाती  :  कभी  महोदय  के  वक्तव्य  से  प्रतीत  होता  है  कि  हरियाना  सरकार  ने  खाद्य  निगम

 को  भ्र नाज  खरीदने  में  सहयता  नहीं  दी  ताज  के  मूल्य  घटने  पर  खाद्य  निगम  खरीद  नहीं

 कर  सका  |  क्या  सरकार  ने  अनाज  के  सम्बन्ध में  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  कोई  समन्वित

 नीति  तैयार  नहीं  की  है  ?  क्या  केन्द्रीय  सरकार  भविष्य  में  अ्रनाज  के  मूल्य  तथा  उसकी  खरीदारी

 के  लक्ष  कैबरे  में  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  कोई  समन्वित  नीति  dare  करेगी  ?

 श्री  अन्नञासाहिब  feds  भारत  सर्कार  ने  देश  के  उत्पादकों  को  यह  शभ्राइवासन  दिया  है

 कि  यदि  मध्य  वसूली  मुल्य  से  नीचे  गिरे  केन्द्रीय  सरकार  अनाज  की  खरीदारी  करेगी  ।

 यानी के  मामले  में  जो  कठिनाई  सामने  as  उसका  जिक्र  मैं  पहले  ही  कर  चुका  हूँ  ।  वेसे

 तो  aaa  को  aga  करने  की  रीति  के  निर्धारण  का  set  राज्य  सरकारों  पर  छोड

 यया  फिर  भी  wea  सरकार  की  इच्छा  होते  पर  केन्द्र  भी  उसमें  हाथ  बटा

 सकता  है  ।

 श्री  हेम  बरुआ :  खाद्य  निगम  का  अनाज  खरीदने  व  कायम  बहुत  ही  मन्द  गति  से

 चल  रहा  है  तथा  मु  शक  है  कि  ag  50  लाख  टन  अनाज  भी  खरीद  नहीं  पायेगा  ।  इस

 स्थिति  में  सरकार  का  क्या  करने  का  विचार  है  ?

 श्री  अन्ना सा हिब  fared  गत  बारां  खाद्य  निगम ने  केवल  18  लाख  टन  अनाज  खरीदा  था

 जब  कि  इस  वर्ष  केवल  तीन  महीनों  में  15  लाख  टन  wart  खरीदा  जा  चुका है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  मूल  प्रदान  से  दूर  हटते  जा  रहे  यदि  वह  इस  प्रकार

 के  उत्तर  देना  चाहें  तो  मुक्के  कोई  झ्रापत्ति  नहीं  है  ।  परन्तु  मंत्री  महोदय  को  ऐसा  करना  नहीं

 चाहिये  ।  मुख्य  प्रदान  तो  हरियाना  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 शरीरंगा  :  सरकर  अनुसूचित  बैकों  तथा  स्टेट  बैंक  को  यह  सलाह  क्यों  नहीं  दे  देती  कि

 वे  किसानों  को  उनके  पास  जमा  wae  पर  तब  तक  के  लिये  रुपया  भ्र ग्रिम  राशि  के  रूप  में

 दें  जब  तक  की  खाद्य  निगम  उनसे  अनाज  न  खरीदे  ?  ऐसा  करने  से  किसानों  को  हानि

 नहीं  होगी  ।

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  जगजीवन  :  ऐसा  नहीं  किया  जा  क्योंकि  ag
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 सरकार  की  शानाज  की  खरीद  सम्बन्धी  नीति  के  प्रतिकूल  होगा  i  साथ  ही  हम  यह  भी  नहीं

 चाहते  कि  किसान  अपनी  श्रावस्यकता  से  भ्रमित  arr  अपने  पास  जमा  कर े।

 Shri  Kanwarlal  Gupta  15  it  a  fact  that  lakhs  of  maunds  of  coarse  grains  is  spare  in

 Haryana  and  on  that  account  the  prices  of  foodgrains,  including  those  of  wheat.  are  coming
 down  cousing  loss  to  the  farmers  and  that  Haryana  Government  have  requested  the  Centre
 to  remove  restrictions  from  the  movement  of  foodgrains,  including  wheat,  outside  Haryana?

 Shri  Jagjiwan  Ram  It  is  baseless  to  say  that  coarse  grains  in  Haryana  are  weevil-

 ling.  Secondly,  Haryana  Government  are  not,  at  least  at  the  present,  in  favour  of  removal  of

 restrictions  on  movement  of  coarse  grains

 श्री  बलराज  मधोक  :  नया  यह  सच  है  कि  हरियाना  के  व्यापारियों  ने  मंत्री  महोदय  को

 इस  प्राय  का  भम्यावेदन  भेजा  था  कि
 उनके  पास

 मोटा  शानाज  बहुत  भ्रमित  मात्रा  में

 उसके  लदान  पर  लगी  पाबन्दी  उठा  ली  जायें  ?

 थ्री  जगजीवनराभ  ;  व्यापारी  लोग  लगातार  यह  मांग  करते  रहते  हैं  कि  खाय  क्षेत्र

 तोड़  दिये  जायें  ।  जहां  तक  उपलब्ध  अ्रनाज  की  खरीदारी  का  सम्बन्ध  उचित  मुल्य  पर  खाद्य

 निगम  कुल  उपलब्ध  अनाज  खरीदने  को  तैयार  है  ।

 थो  श्रीचन्द्र  गोयल  :  सरकार  वी  यह  नीति  नहीं  है  कि  अनाज  वसूली  के  लिये

 निर्धारित  मूल्यों  से  अनाज  के  मूल्य  नीचे  न  गिरने  यदि  ai,  तो  क्या  हरियाना  ak

 पंजाब  जहाँ  पर  अनाज  का  भाव  न्यूनतम  yea  से  भी  नीचे  गिर  गया  निर्धारित  मूल्य
 पर  अनाज  खरीदने  के  लिये  सरकार  कोई  कार्यवाही  करेगी  ?

 श्री  अन्ता साहिब  शिन्दे  saa  वहाँ  पर  खाद्य  निगम  खरीदारी  कर  रहा  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  एक  ही  प्रकार  की  बातें  दुहराई  जा  रही  हैं  ८. (२६  अगला  sea  शिया

 जायें  |

 फिल्म  उद्योग  में  मजरी  ढांचा  तथा  कप  को  ददा

 63.  श्री  मुहम्मद  इस्मील  श्री  अनिरुद्ध
 :

 श्री  रमानी  श्री  विश्वनाथ  सेना  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  19  1967  के  तारांकित  seq  संख्या  771  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  स्थायी  श्रम  समिति  की  सिफारिश  पर  स्थापित  की  गई  त्रिपक्षीय  उपसमिति  ने  free

 उद्योग  में  कर्मचारियों  की  मजूरी  तथा  काय  की  दशा  के  सम्बन्ध  में  विनियमन  हेतु  विशेष
 कानून

 के  अधिनियमन  के  seer  से  योजना  को  इसे  बीच  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण हैं  ?

 श्रम
 और  पुनर्वास

 मंत्री  :  sat  तक  नहीं  ।  यह  उप-समिति  केवल

 उद्योग  की  भ  दशा  नियमित  करने  के  लिए  सिफारिशें  करेगी  ale  इसका  मजदूरी  से

 नहीं
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 प्रस्तावित  कानून  का  कांय  क्षेत्र  ak  अन्तबंस्तु  के  सम्बन्ध  में  उप-समिति  ने
 अस्थायी  निष्कर्ष  निकाले  इन  निष्कर्षों  तथा  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  भेजे  गए

 सुझावों  को  उप-समिति  के  सदस्यों  के  विचारार्थ  भेज  दिया  गया  कुछ  सदस्यों  के  उत्तर  भराने

 बाकी  हैं  ।  सदस्यों  के  विचर  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तारीख  15  फरवरी  sata  ata  है  ।

 सदस्यों  से  प्राप्य  टिप्पणियों  को  ध्यान  में  रख  निष्कर्षों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  पु
 समिति  की  बठक  एक  बार  पुनः  होगी  ।

 Shri  Moham  mad  Ismail  :  The  Ministry  of  Labour  have  given  a  word  that  a  Wage
 Board  for  film  industry  will  be  constituted.  Now  whydo  they  not  want  to  set  it  up  ?  May  I

 know  whether  they  intend  to  appoint  a  Wage  Board  in  near  future  ?

 Shri  Hatbi  We  intend  to  set  up  a  Wage  Board.  But  till  the  form  of  the  Wage  Board
 is  decided  by  the  Standing  Labour  Committee,  it  will  be  dificult  to  appoint  it.

 Shri  Mohammad  Ismail  In  film  industry  a  group  of  10,  12,  13  or  14  people
 works.  How  will  the  proposal  of  Provident  Fund  be  implemented  in  film  industry?

 Shri  Hathi  :  We  are  going  to  enact  a  legislation  which  will  apply  to  all  establish-
 ments  where  more  than  10  people  work.  The  question  of  Provident  Fund  will  also  be  covered

 by  the  said  legislation.

 aft  रमानी  :  फिल्म  उद्योग  में  काम  करने  वालों  की  सेवा  की  शर्ते  बहुत  खराब  हैं  ।  फिर

 सरकार  त्रिपक्षीय  समिति  की  सिफारिशें  के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब  क्यों  कर  रही  क्या

 सरकार  पर  फिल्म  उद्योगों  के  मालिकों  का  दबाव  पड़  रहा

 श्री  हाथी  :  दबाव  का  तो  प्रइन  ही  नहीं  उतना  ।  इस  समिति  पहली  बैठक  19

 दिसम्बर  1966  को  हुई  थी  इससे  बाद  में  समिति ने  कलकत्ता  कौर  मद्रास  का  दौरा

 किया  ।  फिल्म  उद्योग  के  श्रमिकों  की  ae  से  भी  कुछ  प्र भ्या वेदन  प्राप्त  हम  प्रयास  करेंगे

 कि  यह  मामला  शीघ्र  से  शीघ्र  निबटा  दिया  जाये  |

 +  भारतीय  खाद्य  निगम  हारा  खरीफ  की  फसल  की  खरीद

 क क  ्रो  मध्याह्न  : *64.  श्री  न०  कण  साल्वे

 श्री  दिवौका  :  श्री  ईश्वर  रेड्डी  :

 श्री  अंबचेजियात  श्री  दी०  चे

 श्री  राजभवन  :  श्री  रधवीर  fag  शास्त्री  :

 श्री  इंद्रजीत  थी  सो०  मुत्तस्वामी  ।

 क्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  खरीफ  की  फसल  के  दौरान  भ्रमित

 से  अधिक  मात्रा  में  खाद्यान्न  खरीदने  के  लिये  व्यापक  प्रबन्ध  किया है  ;

 यदि  तो  इस  फसल  में  भिन्न-भिन्न  खाद्यान्नों  के  समाहार  का  कुल  लक्ष्य

 कितना  भर

 इस  निगम  ने  at  तक  खाद्यान्नों  का  कितना  समाहार  किया  है  ?
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 a

 सामुदायिक  विकास  तवा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहिब  शिन्दे  ):  ही

 तथा  1  1967  से  शुरु  होने  वाले  चालू  खरीफ के  मौसम  में  31

 1968  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  अपने  लिये  अस्थायी  तौर  पर  37-7  लाख  मीटरी

 टन  खरीफ  के  शहनाज  ख़रीदने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  कौर  इसमें  से  1968

 तक  निगम  लगभग  1  1.5  लाख  मीटरी  टन  aaa  पहले ही  खरीद  चुका  था  |

 Shri  N.  K.P.  Salve  May  I  know  whether  it  is  a  fact  that  the  Food  Corporation  of
 India  has  returned  a  colossal  amount  to  Central  Government,  because  it  has  failed  to  procure
 as  much  foodgrains  as  it  should  have  procured.  What  are  the  changes  and  reforms  effected
 in  it  since  then  by  Government  in  order  to  make  it  competent  to  procure  foodgrains  in  a
 business-like  manner?

 श्री  अन्ना साहिब  शायद  :  ag  बात  सच  है  कि  खाद्य  निगम  ने  भ्रमित  1966  में  10

 करोड़  रुपये  सरकार  को  वापिस  लौटा  दिये  थे  क्योंकि  वहू  राशि  उसकी  आवश्यकता  से  अधिक

 थी  ।  परन्तु  wa  उसकी  आवश्यकता  बहुत  बढ़  गई  हैं  ।  निगम  को  39  करोड़  रुपये  अग्रिम  राशि

 के  रूप  में  पहले ही  दिये  चुके  हैं  ate
 40  करोड़  रुपये का  उसे  नकद  नऋर  दिये  जाने

 की  व्यवस्था है  |  अदि  खाद्य  निगम  को  इससे  भी  ग्रीक  रुपये  की  आवश्यकता  होगी  तो  उसकी

 प्रावद्यकता  पुरी  की  जायेगी  ।  जहां  तक  निगम  के  व्यापारिक  पक्ष  का  सम्बन्ध  ag  सक्षम  ढंग

 से  काम  कर  रहा  है  ।

 श्री  अंबचेजियान  :  कया  कोई  राज्य  ऐसा  है  जो  अनाज  वसूली  के  लक्ष्य  को  प्राप्त

 करने  में  wang  रहा  है  ?  क्या  ऐसे  राज्य  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 oft  अन्ता साहिब  शिन्दे  :  खाद्य  निगम  राज्य  सरकार  की  ऐजेंसी  के  रूप  में  काम  करता

 यह  राज्य  सरकारों  की  बहुत  बड़ी  मदद  है  ।  राज्य  सरकारों  को  इस  कार्य  के  लिये  किसी

 meg  प्रकार  की  सहायता  देने  की  झ्रावस्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  [fo  Wo  फार्मा  :  न  केवल  उस  समय  जबकि  देना  में  बहुत  अच्छी  फसल  हुई  बल्कि

 ऐसे  समय  भी  जब  देश  में  फसल  अच्छी  नहीं  भारतीय  खाद्य  निगम  की  क्रियान्विति  कैसी

 रही  है  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जब  देश  में  उत्पादन  की  कमी  होती है  तो  भारतीय  खाद्य

 निगम  असमथ  तथा  प्रभावशाली  रहता  है  ?

 श्री  अन्ना साहिब  fired  भारतीय  खाद्य  निगम  को  कार्य  करते  हुए  केवल  तीन  वर्ष  हुए

 हैं  घर  इस  अवधि  में  इसने  प्रशंसनीय  काय  किया  gi  वसूली  आन्दोलन  सफल  रहा  है  ax

 इसने  aa  तक  11.5  लाख  टन  की  वसूली
 की

 है  फिर  कुछ  समय  में  यह  wat  लक्ष्य  को  प्राप्त

 करने  में  समर्थ  हो  जायेगा  |

 श्री
 दी०

 चं०
 मेरे  कहते  का  अभिप्राय  यह

 था  कि  जब  फसल  बहुत  अच्छी  नहीं  होती

 है  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  का  काम  केसा  होता  है  |

 Shri  Raghubir  Singh  Shastri  :  May  |  know  the  States  in  which  Food  Corporation  iy
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 by wo  .  rking  and  whether  there  are  some  States  in  which  Food  Corporation  of  India  ig  finding  it
 difficult  to  work.  I  would  also  like  to  know  whether  Gqyernment  have  any  arrangements  for
 proper  storage  of  the  foodgrains  procured  by  her.

 श्री  अन्ना ताहिब  fd  :  इस  समय  भारत  के  केवल  दो  राज्यों  में  खाद्य  निगम  कार्य

 नहीं  कर  रहा
 हैं

 :  उनमें
 से

 एक  राज्य  महाराष्ट्र  है  जहां  सरकार  ने  सहकारी  एजेंसियों  को

 अनाज  वसूली  करने  के  एकाधिकार  दे  दिये  दूसरा  राज्य  जम्मू  श्र  काशमीर  है  जहां

 यह  झविनियय  लागू  नहीं  होता  ।  देश  के  कौर  सभी  भागों  में  खाद्य  निगम  काय  कर  रहा  है

 इन  समय  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  at  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  स्टोर  की  पर्याप्त

 सुविधाएँ  हैं  ।  पंजाब  में  सहकारी  क्षेत्र  में  भी  मई  के  ae
 तक  75,000  et  अनाज  को  स्टोर

 की  व्यवस्था है  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  ऐसा  ज्ञात  gar  है  कि  अनाज  का  स्टोर  करते  समय  लगभग

 8  a  10  प्रतिशत  श्ननाज  स्टोर  करने  या  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान पर  ले  जाने  में  नष्ट  हो
 ट् जता  अ  |  सरकार  ग्र नाज़  की  वसूली  के  श्रावस्ती  प्रबन्ध  कर  रही  है  ।  क्या  सरकार  ने  इस

 matt  को  बिना  नष्ट  हुए  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  धौर  स्टोर  में  इसकी  सुरक्षा

 की  व्यवस्था  का  भी  प्रबन्ध  किया  है  ?

 थी  अन्ना साहिब  हिन्द  :  यह  wet  इसके  प्रतिशत  नहीं  जाता

 Shri  K.  N.  Tiwari  I  want  to  know  the  storage  capacity  of  Food  Corporation  and
 whether  that  capacity  its  sufficient  to  store  the  foodgrains  procured  by  it  The  percentage

 charged  between  the  procurement  and  selling  price  by  the  Food  Corporation  of  India  ?

 थी  अन्ना साहिब  शायद  भारतीय  खाद्य  निगम  का  वसूली  का  लक्ष्य  37-7  लाख  टन  है  ।

 परन्तु  उन्हें  एक  ही  समय  किसी  विशेष  स्थान  पर  वसूल  या  स्टोर  नहीं  सकता

 भरत  को  स्टोर  करने  में  are  निगम  को  कोई  कठिनाई  का  सामना  नहीं  करना  पड़ेगा

 प्रशासनिक  श  पर  सरकार  का  ध्यान  गया  है  सनौर  हम  उसे  उचित  सीमा  तक  सीमित  रखने  का

 प्रयास  कर  रहे  यह  व्यय  विभिन  प्रकार  के  खाद्यानों  तथा  भीन-भीन  राज्यों  के  aga  धिक

 अथवा  कम  होता  है  ।

 work Shri  Gulam  Mohammad  Bakshi  Since  the  Food  Corporation  is  doing  this

 of  procuring  foodgrains  throughout  the  country,  I  would  like  to  know  whether  the  Food

 Corporation  has  received  any  complaints  from  Jammu  and  Kashmir  regarding  its  mot  do-

 ing  procurement  work  in  Jammu  and  Kashmir  ?

 श्री  भर्ता साहिब  fare  :  जम्मू  कौर  काश्मीर  राज्य  में  सिविल  सप्लाई  विभाग  वसूली  का

 काय  कर  रहा  है  कौर  उसे  काफी  मात्रा  में  वसूली  करने  में  सफलता  हुई
 ।  जब  कभी  भारत

 सरकार  का  यह  विचार  होगा  कि  भारत  को  खाद्य  निगम  का  कार्प  जम्मू  पीर  काश्मीर  में  भी

 बढ़ा  दिया
 जाये

 तो
 हम

 सभा  की  सम्मति  से  इस  श्रषिनियम  में  संशोधन  कर

 Shri  Gulam  Mohammad  Bakshi  :  Food  Corporation  has  no  agency  other  than  Reve-
 nue  and  Police  Agency.  It  effects  the  procurement  also  and  neither  the’  State  Govern-
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 ment  nor  the  public  is  benefitted  as  a  result  of  When  the  Food  Corporation  is  function-

 ing  all  over  India,  why  should  its  services  not  be  extended  to  Jammu  and  Kashmir ?

 The  Minister  of  Food  and  Agriculture  (Shri  Jagjiwan  Ram)  :  When  the  Food

 Corporation  Act  was  passed,  it  was  not  made  applicable  to  Jammu  and  Kashmir,  The

 sugygestion  of  the  hon.  Member  will  be  considered  now.

 श्री  ata  fag  महिला  :  क्या  किसानों  ने  खाद्य  निगम  द्वारा  उनसे  वसूल  किये  गये

 gata  की  श्रदाण्गी  करने  में  विलम्ब  होने  की  शिकायत  की  है  ?

 श्री  अन्नाताहिब  शिन्दे  :  जहाँ  तक  मु  जानकारी  है  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें

 प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  खाद्य  निगम  ने  किसानों  को  बकाया  अदायगी  करने  की  नई  प्रणाली  का  पता

 लगाया  है  ।

 डा०  रानी  सेन  :  व्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  घोष

 मंत्रिमंडल  की  पहली  जमाखोरी  की  नीति  के  कारण  पश्चिमी  बंगाल  के  अपेक्षित  लक्ष्य  में  से  खाद्य

 निगम  को  थोड़ी सी  मात्ना  में  भी  वसूली  करने  में  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  यदि  तो

 भारत  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  के  लोगों  के  खाने  की  श्रावश्यक्ताश्रों  की  पूति  के  लिये  भारतीय

 खाद  निगम  द्वारा  पर्याप्त  मात्रा  में  अनाज  की  वसूली  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर

 रही है  ?

 थी  अन्ना साहिब  यदि  माननीय  सदस्य  के  दल  के  सदस्य  पश्चिमी  बंगाल

 कार के  साथ  सहयोग  करें  तो  पण  विश्वास है  कि  खाद्य  निगम  को  पश्चिमी  बंगाल  के

 भ्र पने  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  सफलता  होगी  ।

 डा०  रोनेन  सेन  :  यह  हमारे  दल  पर ग्राक्षेप  यूनाइटिड  फ्रन्ट  ने  gary  वसूली  के  लिये

 परन्तु  खुले  तौर  पर  भ्र पनी  सेवाएं  अपील  की  परन्तु  गेर-कानूनी  मंत्रिमंडल  ने  खाद्य  निगम  द्वारा

 भ्र नाज  की  वसूली  कराने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  ate  भारत  सरकार  इस  मामले
 पर  चुप्पी

 साधे हुए  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कानूनी  तौर  गेर-कानूनी  राय  भिन्न  हैं  ।  वह  उस  बात  को  स्वीकार

 नहीं  करते  श्राप  दूसरी  बात  को  ।

 Shri  Madhu  Limayc  : In  reply  toa  question  the  Hon.  Minister  informed  that
 Food  Corporation  of  India  is  not  operating  in  Maharashtra  and  Kashmir  because  this  Act
 is  not  applicable  to  Jammu  and  Kashmir  andthe  purchase  of  foodgrain  is  going  on  the

 in  Maharashtra. principle  of  monopoly  The  Jawar  is  purchased.  in  Maharashtra  at  the

 rate  of  Rs  53  per  quintal  and  is  sold  to  the  customers  at  the  rate  of  Rs.  69/-  per  quintal,
 theteby  making  a  difference  of  Rs,  16/-  I  want  to  know  the  rate  at  which  the  foodgrain
 will  be  sold  to  the  customers  by  the  Food  Corporation.  Will  he  also  inform  the  House

 Tregatding  this  difference  ?

 श्री  अन्ना साहिब  जहां तक  विभिन्न  क्षेत्रों  में  अनाज  के  निर्गम  का  प्रश्न  उसके

 लिये  मैं  सूचना  चाहूँगा  क्योंकि  विभिन्न  राज्यों  में  निगम  मूल्य  एक  स्थित  से  दूसरे  स्थान  पर  भिन्न

 होते  जहां  तक  महाराष्ट्र  में  सहकारिताश्रों  की  वसूली  का  सम्बन्ध  मैं  इस  सम्बन्ध  में

 राष्ट्र  सरकार  से  जानकारी  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।
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 att  कातिक  ओझाओं  :  a  om  की  जाती  है  कि  श्र  तक  खाद्य  निगम

 ने  देश  में  खाद्य  उत्पादन  का  सामान्य  सर्वेक्षण कर  लिया  है  a  खाने  वाले  बर्ष  के  लिये  खाद्य

 स्थिति  सम्बन्धी  आंकड़े  dare  कर  लिये हैं
 ।  क्या  इस  वर्ष  भी  कुछ  राज्यों  में  परकाल  पड़ेगा

 are  यदि  तो  उनके नया  नाम  हैं  ?

 श्री  जग जी  विराम
 :  इसका  ही  नहीं  उठता ।  यहां  sea  वसूली  का  है  ।

 Shri  Ram  Charan:  Hon.  Minister  has  told  that  during  the  next  crops  the  Food  Corpora-
 tion  of  India  is  going  to  purchase  foodgrains  in  large  quantity.  I  would  like  to  know  whether

 Food  Corporation  has  got  such  a  large  capacity  to  store  it  and  whether  tt  has  got  good

 arrangcments  for  its  storing.  Will  it  be  stored  in  the  open  resulting  in  its  getting  rotten.

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  मैं  इसका  पहले  ही  जबाब  दे  चुका  हूँ  ।

 Shri  Randhir  Singh  :  The  farmer  is  in  difficulty,  Firstly,  the  foodgrain  is  not  pro-
 cured  in  time.  As  a  result  of  it  the  prices  of  foodgrains  have  been  reduced  in  certain  places.

 Secondly,  the  restrictions  on  moving  the  grain  have  been  imposed.  He  is,  thus,  doubly  suffer-

 ing.  Either  you  yourself  procure  the  foodgrains  and  pay  him  the  reasonable  price  or

 you  allow  him  to  8611  10  in  the  other  States  so  that  he  may  get  the  reasonable  price  of  his

 foodgrains.

 श्री  जगजीवन  राम :  यह  पहले  ही  कहा  जा  चुका है  कि  हम  वसूली  मूल्य  पर  कितनी  ही

 मात्रा  में  शानाज  खरीदने  के  लिये  tare  ।  जसा  कि  माननीय  सदस्य  को  विदित  है  कि  किसान

 ama  महीने  और  अप्रैल  में  झपना  स्टाक  बाजार  में  बेचने  के  लिये  लायेंगे  तब  ही  वे  भ्र गली  फसल  के

 बारे ंमें  भविष्यवाणी कर  सकेंगे  |  हम  इसका  प्रबन्ध  कर  रहे  हैं  ।  मैं  पहले  उल्लेख  कर  चुका  हूँ  कि

 हम  मूल्यों  को  वसूली  मूल्य  से  नीचे  नहीं  गिरने  देंगे  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  :  मैं  महाराष्ट्र  wit  काश्मीर  के  भ्र ति रिक्त  राज्य  झर  खाद्य  निगम  के

 के  ge  करने के  सम्बन्ध  जानना  चाहता  हूँ  ।  मैं यह  जानना  चाहता हूं  कि  इन  दोनों

 एजेन्सी के  वसूली  मूल्यों  में
 कितना  अन्तर  है

 ।
 मूल्यों  में  यह  भिन्नता  क्यों  है

 ।
 वह

 wart  ale  उत्पादकों  दोनों  के  लिये  ही  उचित  नहीं  हैं  ।

 थ्रो  अन्ता साहिब  frees  जहां  तक  खाद्य  निगम  द्वारा  व्यय  का  सम्बन्ध  उस  द्वारा  किया

 जाने  वाला  व्यय  उचित  है  ।  प्रशासनिक  व्यय  मुश्किल  से  1  प्रतिशत है  ।  इसके  भ्र लावा  मंडी

 खर्चे  तथा  परिवहन खर्चे  इरादी हैं
 ।  मैं  इस  सम्बन्ध

 में  सभा को
 ब्यौरा  देने

 को
 तयार

 हूँ
 ।

 श्री  श्रद्धा कर  सुधार  :  विदेशों  से  ara  को  रोकने  के  हमें  वसली  द्वारा  राशन

 क्षेत्रों  की  श्रावश्यकताभों  को  पूरा  करने  का  sat  करना  वसूली  लक्ष्य  के  aa  कम

 होन ेके  क्या  कारण हैं
 ?  क्या  यह  सरकार  या  खाद्य  निगम  की

 वित्त  क्षमता  या  खाद्य  निगम

 की  कर्मचारी  क्षमता  तक  सीमित  है  ।

 श्री  अन्ताताहिब  मैंने  अपने  उत्तर में  खाद्य  निगम  के  लक्ष्य  का  उल्लेख  किया है

 शौर  प्रतीत  भारत  लक्ष्य  का  नहीं  |  ata  भारतीय  लक्ष्य  बहुत  अधिक  है  क्योंकि  राज्य  सरकारें  भी

 झपने  राज्यों  में  वसूली  कर  रही  हैं
 |

 श्री  इज़्ज़त गुप्त
 :  क्या  मन्त्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  खाद्य
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 बा  -_

 निगम के  प्रवक्ता ने ने  सावंजानिक  रूप  से  ag  वक्तव्य  दिया  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  वसूली  के

 कार्य में  असफलता  का  कारण ag  है  फि  जिस  मूल्य पर  उन्हें  खरीदने  का  अधिकार था  वे

 मुल्य  खुले  बाजार  में  व्यापारियों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  मूल्यों  से  कम  थे  ।  यदि  तो  क्या  सरकार

 ने  वसूली  के  हित  में  सलाह  देने  या  सीधे  सरकार  को  निदेश  देने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की

 है  ताकि  मून  पर  उपकर  कम  करने  या  मुख्य  नियन्त्रण  करने  के  जैसा  कि  उन्होंने

 वे  इस  बात  का  प्रयास  करें  कि  खुले  बाजार  में  इस  प्रकार  मूल्य  न  बढ़े  ताकि  सरकारी  वसूली

 का  कार्य  ठप्प  हो  जाय े|

 श्र  अन्ना सा हित  शिन्दे  :  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  दसूती  का  पुरा  प्रयत्न  कर  रही  है

 वहां  बहुत  भ्र स्थिरता है
 प्रौढ़  हमारे  माननीय  मित्र  पूरा  सहयोग  नहीं  दे  रहे  gi  यदि  सब  दलों

 का  सहयोग  प्राप्त  हो  जाये  तो  पु च७५  विश्वास  है  कि  मूल्य  एक  उचित  स्तर  पर  स्थिर  हो

 जायेंगे  कौर  वसूली  में  भी  बहुत  सफलता  होगी  |

 Shri  Prem  Chand  Verma  What  is  the  target  of  the  Food  Corporation  regarding

 procurement  of  Kharif  crops  in  the  centrally  administrated  States  including  Himachal  Pradesh:
 What  are  the  names  of  the  centrally  administrated  states  in  which  the  target  has  been  ful-

 filled  and  in  which  it  has  not  been  completed.

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  इसके  लिये  मूल  सूचना  की  श्रावइ्यकता  है  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Whether  it  is  not  a  fact  that  the  Food  Corporation  of
 India  does  not  make  the  payment  for  the  foodgrains  purchased  from  the  markets  to  the  farmers
 in  time.  ‘The  payment  is  made  very  late.  I  would  also  like  to  know  whether  it  is  not  a  fact
 that  as  a  result  of  it,  the  farmers  have  to  suffer  a  lot  and  they  are

 not
 able  to  sell  it  to  the

 Food  Corp  oration.

 श्री  tanga  fired  :  उनको  यथाशीघ्र  भुगत न  करने  का  प्रयास  किया  जाता

 48  घंटे  के
 बीच  भुगतान  किया  जाता  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  ;  It  ७  not  correet.  They  are  being  paid in  two  to
 three  months.

 श्री  अन्ना साहिब  fart  :  मैं  इसकी  जांच  करने  के  लिये  तैयार  हु  पंजाब  में  यह  माँग

 है  कि  खाद्य  निगम  को  भ्रमित  सक्रिय  रूप  से  aa  करना  चाहिये  ।  वह  इस  बात  का  प्रयास  कर

 रहा है  कि  खाद्य  निगम  श्रमिक  से  अधिक  अनाज  वसूल  कर  सके  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 arm  के  दामों  में  ale

 *05.  श्री  शेखर  तीन  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्यान्नों  पर  दी  जाने  वाली  राज-सहायता  बन्द  किये  जाने

 के  बाद  खाद्यानों  के  दाम  बढ़  हैं  ;
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 यदि  तो  कीमतें  कम  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब
 शिन्दे  )  :  अनाज  के  निगम  मुल्यों  का  1  1968  से  पुनरीक्षण  किया  गया  ary

 maa  भारतीय  अनाज  सूचांक  से  विदित  होता  है  कि  जनवरी  के  पतले  दो  सप्ताह  में  मूल्यों  में  कुछ

 वृद्धि  हुई  है  ।  इसका  कारण  प्रायश्चित  अनाज  के  alan  भारतीय  सूचांक में  निगम  मूल्यों  में  वृद्ध

 होना  हो  सकता  है  ।  1968  के  तीसरे  सप्ताह  से  और  मकाई  के  मूल्यों  में

 गिरावट  ar  गई  है  ate  गेहूँ  के  मूल्य  में  1968  के  अन्तिम  सप्ताह  से  गिरावट  ar

 गई  है  ।  के  मूल्य  में  समस्त  1968  के  महीने  में  गिरावट  रही  है  |

 अनाज  के  मूल्यों  में  गिरावट  को  ध्यान  में  रखते  स्थिति  पर  ध्यान  दिया  जा

 रहा  है  जब  प्रावश्यक  होगा  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 खाद्यान्नों  कों

 *  606.  श्री  tro  रा०  सिंह  देव  श्री  य०  प्रसाद  :

 श्री  वेदान्त  बरुआ  :  श्री  dtr  ताथ  देव  १

 श्री  रघवीर  सिह  शास्त्री  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारे  खाद्यान्नों  का  राशन  समाप्त  करने  के  बारे

 में  सोच  रही  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  बरामद  किया

 है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  बारे  में
 सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्न सा हित  शिन्दे )

 उत्तर  प्रदेश  ate  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  कानपुर  कौर  सिलीगुड़ी  के  कस्बों  में

 अनाज  से  सांविधिक  राशन  हटा  लिया है  |  केवल  दिल्ली  प्रशासन  के  अतिरिक्त  किसी  भी  राज्य

 से  फिर  से  देशी  गेहू ँके  राशन  लागू  करने के  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं ।

 परिश्रमी  बंगाल  सरकार  ने  सिलीगुड़ी  में  राशन  समाप्त  करने  के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार  से  सलाह  नहीं  ली  थी  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को

 पहले  जानकारी  दे  दी  थी  ।

 जब  तक  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  बाघा  नहीं  जाती  ale  सरकारी  दायित्व

 को  बनाये  रखा  जाता  इस  कार्य  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेना  राज्य  सरकार  का  कत्तव्य है  कि

 किसी  विशेष  क्षेत्र  में  संविघानिक  राशन  अथर्वा  श्रनौॉपचारिक  |
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 Unemploymeat
 क 67.0  Shri  N.  5.  Sharma  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  e

 Shri  Sharda  Nand  :  Shri  Ram  Gopat  Shalwale  e

 Shri  Vidyarthi  Shri  R.  R.  Singh  Deo
 Shri  Eswara  Reddy  :  Shri  Y.  A.  Prasad
 Shri  Bedabrata  Baria  Shri  S.R.  Rane
 Shri  Ram  Singh  Ayarwal

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a-fact  that  the  number  of  unemployed  persons  has  not  been  reduced

 during  the  last  three  Five  Year  Plans  2

 (b)  the  targets  for  removing  the  unemployment  during  the  First,  Second  and  Third

 Plans  and  the  extent  to  which  it  has  been  removed  ;
 ne  t

 (c)  the  reasons  for  which  the  targets  could  not  be  achieved  duri  Lt  =)  | va  three  Five  Year

 Plans ;  and

 (d)  the  steps  taken  by  Government  to  meet  the  problem  of  growing  unemployment  in

 the  country  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  :

 (a)  Yes,

 (b)  In  the  Frist  Plan  n>  target  for  additional  employment  was  laid  down.  A  target  for
 10  million  and  14  million  additional  opportunities  was  set  respectively  for  the  Second  and
 Third  Plans  against  which  the  achivements  wer:  9.5  million  and  14°5  million.  Thus  the  tar-

 gets  for  providing  emplo}ment  have,  by  and  large,  been  fulfilled.

 (c)  Though  the  targets  for  providing  employment  were  by  and  large  fulfilled,  there
 was  no  reduction  in  uneraployment  as  new  employment  opportunities  created  by  the  develop-
 Ment  programmes  fell  short  of  additions  to  the  labour  force  which  has  been  growing  at  a
 faster  rate.

 (d)  The  various  development  programmes  being  undertaken  in  the  fields  of  agriculture,
 irrigation  and  power,  industry,  transport  and  social  setvices  in  the  Annual  Plans  are  expected
 te  provide  more  and  more  employment  opportunities  in  the  coming  years.  Inspite  of  this,  there
 will  be  still  unemployment.

 Stamp  on  12६2 01131  Tamil  Conference

 #68.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :

 Shri  N.  K.  P.  Salve  Shri  C.  Muthusami

 Shri  Hem  Barua  Shri  George  Farnandes

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  : Shri  Madhu  Limaye

 Will  the  Minister  of  Commanications  be  plcased  to  state  ह  उ

 (a)  whether  any  objection  had  been  taken  by  the  State  Government  of  Tamilnad  in

 regard  to  the  omission  of  the  Tamil  words  alongwith  the  Hindi  and  Bnglish  words  in  the

 postal  stamp  issued  on  the  occasion  of  the  Madras  Session  of  the  International  Tamil  Con-
 ference  held  in  January,  1968  ;

 (b)  whether  the  formal  function  of  releasing  the  stamp  was  cancelled  by  the  Chief

 Minister  of  Madras  ;  and

 (८)  if  so,  the  details  there  of  and  the  action  taken  by  Government  as  result  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  The  Departments  of  Pa  Babee  Call rlia  mentar  Affairs  and
 (a)  ढ ध्न्  es,  Sir. Communications  (Shri  I.  K.  Gujral)  द
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 (b)  Yes,  Sir.

 (८)  The  stamp  was  issued  at  the  request of  the  Chief  Minister  of  Madras.  It  repro-
 duces  exactly  the  emblem  of  the  conference  as  supplied  by  bim.

 पंजाब  और  हरियाना  में  खाद्यान्नों  के  कम  मूल्य

 श्री  यज्ञदत्त  फार्मा  : *69.  श्री  न०  Fo  aa
 ्

 थी  यशवंत  fag  कुशवाह  :

 कया  खाद्य तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  हरियाना  श्र  पंजाब  के  बाजारों  में  विशेषकर  गेहूँ

 का  स्टाक  मांग  से
 ज्यादा

 जमा  हो  गया  है  कौर  वहां  गेहूँ  बहुत ही  कम  मूल्यों  पर  बिक रहा  है  ;

 क्या  वही  खाद्यान्न  दिल्ली  oie  उत्तर  प्रदेश  जैसे  पड़ौसी  राज्यों  में  बहुत  अधिक

 दामों पर  बिक  रहे  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  इन  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  उन  खाद्य  जोनों  में  कुछ

 बदल  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्न।/साहिब

 :

 अधिशेष  राज्य  होने  के  कारण  पंजाब  तथा  हरियाना  में  खाद्यान्नों  की  उपलब्धि

 वहां  की  स्थानीय  मांग  से  सामान्यतः  अधिक  होती  है  ।
 1967  से  हरियाना  कौर

 पंजाब  राज्यों  में  गेहें  सहित  खाद्यान्नों  के  मुल्यों  में  गिरावट  ark  मूल्यों  में  गिरावट

 की  प्रवृत्ति  गामी  मौसम  में  गेहूँ  के  बारे  में  रवी  की  aes  फसल  तथा  खरीफ  के

 प्रयासों  के  बारे  में  खरीफ  की  झ्रच्छी  फसल  के  कारण  आयी  है  ।  राज्य  सह

 कारी  समितियां  तथा  भारतीय  खाद्य  निगम  श्रघिप्राप्ति  मूल्यों  पर  खाद्यानों  की  खरीद  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  करता
 है

 कि  मूल्य  श्रघिप्राप्ति  मूल्यों  के  स्तर  से  नीचे  न  गिरने  पायें  ॥

 दिल्ली  श्र  उत्तर  प्रदेश  में  गेहूं  के  मुल्य  हरियाना  कौर  पंजाब  से  अपेक्षाकृत  कुछ

 ऊंचे  हैं  ।  अधिशेष  ate  कमी  वाले  राज्यों  के  मूल्यों  के  बीच  हमेशा  कुछ  अन्तर  रहता हैं
 ।

 रबी  सम्बन्धी  नीति  पर  विचार  करने  के  लिए  बुलाई  गई  मुख्य  मंत्रियों  की  अगली

 बैठक  में  क्षेत्रीय  प्रतिबन्धों  के  मामले पर  द पुववत  विचार  fear  जाएगा ।
 Increase  in  Prices  of  Imported  Wheat  and  Milo

 के  Shri  Madhu  Limaye  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state:

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  after  the  adjourment  of  the  winter  Session  of  Lok  Sabha,
 Government  have  increased  the  ralc  price  of  wheat  and  milo  imported  from  of  U.S.A.  ;

 (b)  if  so,  the  increase  in  the  sale  price  per  kilo  ;

 (c)  the  State  Goverhments  which  have  written  to  the  Central  Government  against  this
 increase  ;  and
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 a

 (d)  the  effect  of  increase  in  the
 prices  of  wheat  on  the  prices  of  other  foodgrains  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food  ,  Agriculture,  Community

 Development  and  Co-operation  (Shri  Annasaheb  Shinde  )  ;

 (a)  Yes,  Sir  The  issuc  prices  of  imported  wheat  and  milo  supplied  from  Central

 Stocks  have  been  raised  w.  ८.  Ist  January,  1968.

 (b)  The  increese  in  the  issue  price  in  case  of  imported  wheat  and  milo  has  been

 12  paise  and  8  paise  per  kilogram  respectively.  In  case  of  Union  Territory  of  Delhi,  the

 increase  in  the  issue  price  of  imported  wheat  is  11  paisa  per  kilogram.

 (c}  The  Government  of  Bihar  have  written  to  the  Central  Government  against  tho

 inefease  in  the  issue  prices  of  imported  wheat  and  milo.

 (d)  Although  there  had  been  someincrease  in  the  market  prices  of  foodgrains  in  the
 beginning  of  Jaunary,  1968,  there  has  been  a  downward  trend  in  the  prices  of  wheat  and

 coarse  grains  the  later  part  of  January,  1968,

 Recognition  of  Trade  Unions  By  Secret  Ballot
 न  9,  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Shri  Yajna  Datt  Sharma:

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehebilitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  accepted  the
 Principle

 of
 according

 recognition  tothaA  trade  uniuns  by  s-cret  ballot,  and

 (b)  if  so,  when  this  principle  is  likely  to  be  implemented?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  :  (a)  No,  1.0

 (b)  Does  not  arise.

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  दवारा  हड़ताल  की  धमकी

 74.  श्री  उसा नाथ :  श्री अ  ०  ष्ह्  गोपालन :

 श्री  चक्रपाणी  थी  मुहम्मद  इस्माइल  :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (#)  क्या  ag  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  ने  वेतन  हड़ताल  करने

 तथा  सांकेतिक  हड़ताल  भी  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मानें  क्या  हैं  ;  शर

 विवाद  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास
 सहकार  मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  (

 श्री  अन्ना साहिब शिव
 दीव  )  s

 31  1968  को  खाद्  विभागों  उत्तरी  क्षेत्र
 के  स्थानान्तरित  कमंचारी

 जो  भारत  के  जयपुर  घौर  उत्तर  प्रदेश  क्षेत्रों  के  निगमों  में  कार्य  कर  ने

 पांच  बजे  शान्तिपूर्ण  प्रदान  किया  तथा  1968  का  वेतन  एक  दिन  देरी  से  स्वीकार

 किया  |

 (a)  एक  विवरण  जिसमें  उनके  मांगो  को  दिखाया  गया  संलग्न  है
 ।

 भारतीय  खाद्य  जो  एक  स्वायत्ता  संगठन  को  इन  मांगों  को  aaa  नियम

 ax
 संगठन

 की  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बिचार  करना  पढ़ेगा  ।
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 विवरण

 भारतीय
 खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  को  मांगों  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण

 1.  कर्मचारियों  की  सीधी  नियुवित  कौर  उसी  संख्या  में  पदों  की  क्रमिक  श्रेणियों  में  सुजन

 पहले  कायें  कर  रहे  कर्मचारियों  की  तुलना  में  सीधी  नियुक्ति  पर  रोक  लगाना  शौर  उन  स्थानों

 पर  कार्प  कर  रहे  कमंचारियों  की  पदोन्नति  किया  जाना

 झपने  कार्यालयों में  भेजा

 2)  इस  समय  खाद्य
 निगम  में  कार्य

 कर  रहे  सब  प्रति नियोजित  कर्मचारियों  को  उनको

 (3)  योग्य  श्रेणी  चार  के  (  मैट्रिक  ote  इससे  भ्रमित  शिक्षा  प्राप्त  )  कर्मचारियों  को

 तृतीय  श्रेणी  में  पदोन्नति  किया  जाना  att  सहायक  श्रेणी  3  के  कर्मचारियों  की  सीधी  भर्ती  पर

 तब  तक  रोक  लगाया  जाना  जब  तक  चतुर्थ  श्रेणी  के  तमंचा  रियों  की  पदोन्नति  न  हो  जाये  ।

 (4)  उत्तरी  क्षेत्र  के  खाद्य  निगम  में  काम  करने  वाले  कमंचारियों  को  aw  शीतकाल

 के  लिये  कपड़े  खरीदने  के  लिये  अनुग्रह  ager  की  स्वीकृति  दिया  जाना  |

 परिश्रमी  बंगाल  में  कारखानों  का  बन्द  होना

 75.0  थ्रो  इन्द्रजीत  सिंह  गुप्त  !  क्यां  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मन्दी  के  बहाने  से  नियोजकों  द्वारा  कारखानों  को  बन्द  करने  की  लगातार

 चल  tel  इस  समस्या  के  बारे  में  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  के  श्रम  मन्त्री  के  साथ  हाल  में

 चीत  की  थी  ;

 ()
 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  उस  राज्य  के  श्रम  मन्त्री  को  यह  शभ्राइवासन  दिया  था

 कि  उपयुक्त  कारखाने  पुनः  चालू  करने  के  लिये  केन्द्र  की  शोर  से  यथासम्भव  सहायता  दी

 जायगी ;  ax

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्रम  TAT  पुनर्वास  मंत्रो  (*)  पश्चिम  बंगाल  के  श्रम  मन्त्री ने

 पश्चिम  बंगाल  म  बन्द  पड़े  औद्योगिक  एककों  को  फिर  से  खोलने  में  सहायता  देने  के  उद  इक  से

 कुछ  सुभाव  दिये  क्योंकि  ये  सुभाव  सरकार  के  भ्रमण  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  रखते  श्रम

 aa  ने  सम्बन्धित  मंत्रालयों  को  इन्हें  भेजा है  भ्र ौर  वे  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 aq  1968  में  आयातित  खाद्यान्नों  की  आवश्यकता

 #76.  श्री  वासुदेवन  नायर  भी  fro  स्मृति

 श्र  गार्डिलिगन  गौड  श्री  मोहसिन

 श्री  यशवंत  सिंह  कुशवाह  थी  प्रकादाचीर  शास्त्री

 श्री  सत्य  जय  प्रसाद  श्री  क०  fo

 थीं  भयावन श्री  अजु  न  सिह  भदौरिया

 श्री  श्रावरन  श्री  क०  लक प्पा

 थ्री  तुलसीदास  जाघव  थ्री  बाल्मीकि  चौधरी

 क्या  खाद्य  तथा  कि  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 ee

 चालू  वह  में  कुल  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ;

 av  1968-69  में  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  के  शभ्रायातित  खाद्यान्नों

 की  आवश्यकता  होगी ;

 क्या  कमी  को  पुरा  करने  1968-69  के  लिये
 खाद्यान्नों

 का  प्रख्यात  करने  के

 लिये  विदेशों  के  साथ  कोई  करार  किये  गये  हैं  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 arias  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  wal

 साहिब  चालू  ad  में  लगभग  950  लाख  टन  गेहूँ  के  उत्पादन  की  सभा

 वना है  ।

 वह  1968-69  में  लगभग  60:3  लाख  टन  आयातित  खाद्यान्नों  की  आवश्यकता

 होगी  ।  इसका  मुल्य  बताना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  इनके  लिये  दिये  जाने  वाले  नृत्यों  सनौर  भाड़े  के

 सम्बन्ध में  जानकारी  नहीं

 (7)  अमरीका
 से  पी०  एल०  480  के  gaia  30  लाख  टन  गेहूँ  ak

 5  लाख  टन  भाइयो  का  करार  किया  गया  जो  1968  तक  भेजा  जायेगा  ।  इसमें  से

 लगभग  18  लाख
 टन गेहूँ  और  9  लाख टन  मामलो  की  1968  के  पन्त  तक  पहुंचने

 की  सम्भावना  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  को  पंजाब  के  खाद्य  जोनों  में  शामिल  करना

 *77  थी  प्रेम  चन्द  वर्मा  को  हेमराज

 क्या  खाद्य  तथा  कमी  मन्त्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  यह् सच  है  कि  पंजाब के  खाद्य  जोन  में  हिमाचल  प्रदेश  को  शामिल  किये

 जाने  की  सम्भावना  है

 उपयुक्त  खाद्य  जोन  में  हिमाचल  प्रदेश  के  प्रतिष्ठित  gee  कौन-कौन  से  क्षेत्र

 शामिल  किये  जाने  की  संभावना  है  ;

 ऐसा  नया  जोन  कंब  तंक  बन  जाने  की  सभावना  है  ;  कौर

 (4)  इस  बाये  में  नीति  में  परिवर्तन  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  श्री

 साहिब

 से  हिमाचल  सरकार  यह  सुभाव  देती  रही है  कि  हिमाचल  प्रदेश  को  पंजाब

 खाद्य  क्षेत्र  में  शामिल  कर  लिया  जाना  चाहिये  ।  रबी  अनाजों  की  नीति  पर  विचार  करने  के

 लिये  मुख्य  मन्त्रियों  की  झ्रागामी  बैठक  में  इस  प्रश्न  पर  साथ  ही  खाद्य  क्षत्रो ंको  बनाए  रखने

 ध्रुवा  न  रखने के  प्रदान  पर पूर्व  की  भांति  विचार  किया  जाएगा  |
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 a  a  ee  ee

 तालाबन्दी  तथा  घरानों  के  कारण  श्रम-घंटों  को  हानि

 #78  श्री  सीताराम  केसरी  :  गोमती  सुशीला  रोहतगी  :

 श्री  पीलू  मोडी :  थ  जुगल  मंडल

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच
 है  कि

 वह  1967  में  पिछले  वर्षों  फी  तुलना  में  तालाबन्दी

 तथा  घेरावों  के  कारण  श्रम-घंटों  की  भ्रधघिक  हानि  हुई  तथा  उसके  परिणामस्वरुप  उद्योगों  में

 उत्पादन में  अधिक  हानि  हुई  ;

 यदि  तो  श्रम  घंटों  तथा  उत्पादन  की  कितनी  हानि  हुई  ;

 (4)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  श्रम  घंटों  की  प्रिक  हानि  होने  का  मुख्य  कारण  यह  है

 कि  कर्मचारियों  ने  घेराव  का  तरीका  अपनाया है  ;

 (4)  सरकार  ने  घेराव  न  होने  देने  उद्योगों  का  काय  सुव्यवस्थित  रूप  से

 चलते  रखने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 atc  श्रम  दिनों  की  हानि  की  संख्या  के  यह  कहा  जा  सकता  है

 कि  1967  में  हुई  उत्पादन  की  हानि  1966
 में  हुई  हानि  की  प्रपेक्षा  कम  थी  परन्तु  1966

 td  सालों  की  अपेक्षा  अधिक  थी  ।  "1964,  1965  और  1966  वर्षों  में  श्रम  दिनों  की

 हानि  क्रमशः  77.2  लाख  64.7  लाख  शौर  138.5  लाख  थी  ।  1967  की  सामयिक  संख्या

 99,2  लाख है  ।

 (7)  जब  कि  घेराव  के  कारण  श्रम  दिनों  की  हानि  के  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं  निस्सन्देह  घेराव  के  कारण  सन्  1967  में  श्रम  दिनों  की  हानि में  वृद्धि  हुई

 इस  विषय  पर  स्थायी  श्रम  समिति  में  बहस  हुई  थी,जिसकी  बैठक  मई

 1967  में  हुई  थी  ।
 ने  एक  प्रस्ताव  पास  जिसमें  घेराव  की  निन्दा  की

 गई  इसे  श्रम-नियोजक  सम्बन्धों  (  जो  त्रिपक्षीय  बातचीत  भ्र ौर  विमश  के

 are  पर  गये  थे  )  के  आधार  को  घमकी  देना  बताया  गया |  सरकार सने

 नियोजकों  पर  भी  इस  शआ्रावश्यकता  पर  जोर  दिया  है  कि  बे  कमंकारों  के  प्रति  अपनी

 जिम्मेवारियाँ  निभाएं  जो  कि  aaa  निधियों  झर  द्विदलीय  ate  द्विपक्षीय  ama  में  तय

 हुई  हैं
 ।

 Increase  in  Price  of  Rationed  Foodgrains  in  Delhi

 *79,  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Dr.  Surya  Prakash  Puri  :

 Shri  Bal  Raj  Madhok  :

 Will  the  Minister  of  Food  aad  Agriculnre  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  afact  that  the  prices  of  rationed  foodgrains  in  Delhi  have  again
 been  increased  with  effect  from  the  3rd  January,  1968  ;

 (b)  whether  it  isa  fact  that  the  prices  of  foodgraius  in  the  open  market  in  Delhi
 and  other  neighbouring  States  are  comparatively  lower  ;  and
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 (८)  if  so,  the  reasons  for  increasing  the  prices  of  rationed  foodgrains  ?

 The  Minister  of  Statein  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cvu-operation  (Shri  Annasahib  Shivde)  :

 (a)  Yes,  Sir.  The  issue  prices  of  imported  wheat  and  certain  varieties  of  rice

 distributed  from  ration  sbopsin  Delhi  have  been  increased  from  3rd  January,  1968.

 (b)  The  open  market  prices  of  rationed  foodgrains,  viz.,  wheat  and  rice  are  at

 preset  lower  in  the  States  of  Punjab  and  Haryana  and  higher  in  the  State  of  Uttar
 Pradesh  and  some  parts  of  Madhya  Pradesh  compared  to  the  selling  prices  of  indigenous
 wheat  and  rice  issued  from  ration  shops  in  Delhi.

 (c)  The  increase  in  the  issue  prices  of  rationed  foodgrains  viz.  imported  wheat  and

 rice  in  Delhi  was  done  in  line  with  the  general  revision  made  in  the  issue  prices  of  these

 foodgrains  supplied  from  Central  stocks  to  all  State  Governments  and  Union  Territories
 from  January,  1968.

 मध्य  प्रदेश  के  बाहर  दालों  का  निर्यात

 *80.  श्री  मणिभाई  जे०  पटेल  att  श्रीगोपाल  साब ू:
 लो ला घर  कट की  :  श्री  वेणी शंकर  शर्मा  :

 क्या  खाद्य  तथा  थी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  सरकार  ने  रेलवे  प्राधिकारियों  को  कुछ  हिदायतें  जारी  कर

 दी  हैं  कि  वे  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  अनुमति  माँगे  बिना  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  बाहर  दालों

 का  निर्यात  होने  दें

 क्या  अन्य  राज्यों  के  मामले
 में

 भी  ऐसी  हिदायतें  दी  गई  हैं  ;

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इन  areal  का  विरोध  किया है  ;  arc

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  तथा  सामुदायिक  विकास  सहकार  asa  में  राज्य  मंत्री

 अन्ना साहिब  :

 (%)  शर  :  देश  में  दालों  के  aaa  संचलन  की  स्वीकृत  नीति  ae  उसके

 संचलन  पर  प्रतिबन्ध  सम्बन्धी  वैज्ञानिक  स्थिति  रेलवे  प्राधिकारियों  को  बतायी  गयी  थी  ।

 ate  :  कुछ  समय  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  राज्य  से  बाहर  दालों  के

 निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार  था  जिसे  नहीं  माना  गया  ।  लेकिन  राज्य  सरकार  का

 तेश्नोरा  बेसन  के  संचलन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  प्रस्ताव  मान  लिया  गया  था  ।

 Sugar  Prices

 *89.  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :;  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state  १

 (a)  whether  is  a  fact  that  Government  have  been  criticized  in  foreign  countries
 about  the  disparity  in  the  price  of

 controlled
 sugar  and  the  sugar  selling  in  the  open  market  ;

 and
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 es

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Co-operation  (Shri  Annasaheb  Shinde):

 (a)  No  such  report  has  come  to  the  notice  of  the  Government.

 (b)  Does  no  arise.

 खाद्य  उत्पादन

 *33  थी  हेम  at  श्रीगोपाल  साबू  :

 श्री  काशीनाथ  पाण्डे  :  श्रीधरन  :

 श्री  बे णी शंकर  फार्मा  :  शी  मि०  स० ७  मृति :
 श्री  मोहसिन  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने  इस  बात  का  कोई  अनुमान  लगाया  है  कि  देश  में

 चालू  फसल  के

 सीजन  में  खाद्यान्नों  का  कितना  उत्पादन  होगा  ;

 यदि  तो  राज्यवार  कितना  उत्पादन  होने  का  aaa  है  ;  पौर

 (7)  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये
 बाहर

 से  कितना  खाद्यान्न  watt  करना

 पड़ेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  सहक।र  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  :  चालू  ay  के  लिए  खाद्यानों  के  उत्पादन  के  पक्के  agar  अभी

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  फिर  भी  संकेतों  के  अनुसार  इस  av  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  लगभग  950

 लाख  मीटरी  टन  होने  की  mar  है  ।

 चालू  av  के  लिये  भ्र नुमा नों  का  राज्यवार  ब्योरा  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 किसी  विशेष  वह  में  खाद्यान्नों  की  शझ्रावश्यकताओं  उनकी  कमी  के

 परिशुद्ध  मात्रिक  अनुमान  बनाना  कठिन  क्योंकि  थे  श्रावइ्यकतायें  कुछ  बातों  पर

 fax  करती  फिर  भी  सरकार  समीकरण  भंडार  ale  wea  संभाव्य  कमियों  को  पूरा

 ने  के  लिये  1968  में  लगभग  75  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  ama  करने  के  विचार

 रखती है  ।

 चावल का  समाहार

 484.  डा०  रोनेन  सेन  :  थ्री  रवि  राय  ई के

 क्या  खाद्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  कठिनाइयो ंके  कारण  भारत  में  कुछ  राज्यों में  चावल

 का  समाहार  आशानुकूल  नहीं  हुआ  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कथित  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अन्ञासाहिब
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 en

 भर  :  विभिन्न  कठिनाइयों  के  क।रण  अधिप्राप्ति  पूर्वानुमान  के  अनुसार

 नहीं  हुई  है  ।

 हरियाणा  में  मध्यावधि  निर्वाचन

 #85,  of  श्रद्धा कर  सूप कार  व्या  विधि  मन्त्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  में  मध्यावधि  निर्वाचनों  की  समय-सारणी  afar  रूप  से  तैयार

 कर ली  गई  है  ;  शोर

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विधि  मंत्री  गोविन्द  :
 जी  नहीं  ।

 wat  ही  नहीं  उठता  ।

 हरियाना  में  गेहूं  के  दाम

 थ्री  रामावतार  फार्मा *86.  थी  यशपाल  सिंह  :

 क्या  खाद्य  तथा  ate  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हरियाना  तथा  अन्य  निकटस्थ  राज्यों  में  गेहूँ  70-80  रुपये

 प्रति  क्विंटल  की  दर  से  बिक  रहा  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  में  गेहूँ  काले  बाजार  में  125  रुपये  प्रति  क्विंटल

 बेचा  जाता  है  ;  शोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  देशी  गेहूँ  को  खुले  बाजार  में  बेचे  जाने  की  अनुमति

 देगी ?

 कमी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहिब  :  हरियाना  और  राज्यों  में  इस  समय  देशी  किस्म  के  गेहूँ  का

 बाजार  भाव  70-81  प्रति  क्वीन्स  है  ।

 दिल्ली  के  राशन  क्षेत्र  में  गेहूं  का  वितरण  सांविधिक  तौर  पर  नियंत्रित  है  ।

 सरकार  को  काले  बाजार  में  बची  रही  गेहूं  की  कीमत  जानकारी  नहीं  जिन

 क्षेत्रों  में  राशन  नहीं  है  उन  क्षेत्रों  में  कोई  सांविधिक  मूल्य  ad  है  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कुकी  अनुसंधान  छात्रों  को  प्रोत्साहन

 *
 87.  oft  sera  कट को  :  श्री  श्रीगोपाल

 श्री  बे णी शंकर  फार्मा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्राधघुनिक  कृषि  श्रनुसंघान  छात्रों  को  भारतीय  खेती  में  प्रचलित  स्थानीय

 परम्पराश्रों  तथा  तरीकों  में  सुघार  करने  के  लिये  अपना  श्रनुसंधघान  art  करने  के  लिये  कोई

 प्रोत्साहन  दिये  गये  हैं  :
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 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  F4T & ;
 काग  जे  «  और

 भारतीय  कृषि  में  सुधार  लाने  के  लिये  सरकार  ने  कौर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्नञासाहिब
 ।  हां

 पंचवर्षीय  योजनाओं  के  श्रस्तगंत  श्रतुसंधान  तथा  शिक्षा  के  गहन  कौर  तीब्र

 विकास  के  फलस्वरूप  कृषि  श्रनुसंघान  का  आधार  पर्याप्त  विकसित  हुआ  है  और

 स्वरूप  कृषि  भ्रनुसंघान  में  लगे  वैज्ञानिकों  को  लाभकर  रोजगार  तथा  पदोन्नति  के  खुब  अच्छे

 भ्र वसर  प्राप्त  हुए हैं  ।  इसके  क्ृषि-वैज्ञारिकों  को  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  उपलब्ध  हैं

 (1)  देना  तथाਂ  विदेश  में  उच्चतर  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  की  seat  सुविधाएं  जिनमें

 छात्रवृत्तियां  तथा  दिक्षा वृत्तियां  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 (2)  भ्रच्छे  वेतन-मान  योजना  कभी  प्रांतीय  रूप  से  कार्यान्वित  हुई

 (3)  योग्य  वैज्ञानिकों  को  योग्यता  के  श्राघार  पर  पदोन्नति  तथा  वेतन  वृद्धि  का

 दिया  जाना  |

 (4)  अनुसंधान  संस्थानों  तथा  प्रयोगशालाश्रों में  भ्रनुसंधान  करने  के  लिए  कच्छ

 धौर  भग्य  कार्य  की  दत  तथा  सुविधाओं  का  उपलब्ध

 होना  ।

 (5)  देश  पौर  विदेश  में  सद-वंज्ञानिकों  से  सम्पर्क  तथा  विचार-विमर्श  की  सुविधाघरों

 की  व्यवस्था  |

 (6)  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  के  प्रशासन  में  वैज्ञानिकों  को  समुचित  स्थान  देते  हुए

 वैज्ञानिक  संस्थानों  का  पुनर्गठन  ।

 (7)  ऐसी  व्यवस्था  जिसके  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  कौर  विश्वविद्यालयों में  cari

 रूप  से  सेवा में  प्रवेश  पाने  पर  वह  सेवा  भी  गिन  ली  जाती  है  जो  पटले

 भ्रम-सरकारी  संगठनों  में  की  हुई  हो  कौर  श्री-सरकारी  संगठनों  में  स्थायी

 रूप  के  सेवा  में  प्रवेश  पाने  पर  वह  सेवा  भी  faa  ली  जाती  है  जो  पहले

 केन्द्रीय  सरकार  कौर  विश्वविद्यालयों  में  की  हुई

 कृषि  जो  कि  पहले  उपेक्षित  महत्वपूर्ण  स्थान  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 स्वतंत्रता  के  बाद  सरकार  द्वारा  प्रयत्न  किये  गये  we  भारतीय  कृषि  में  सुधार  करने  के  उद  द्य

 से  विशेषतया  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  विशेष  कदम  उठाये  गये  ।  प्रमुख  कदम  निम्नलिखित  हैं

 (i)  कृषि के  साधनों  की  व्यक्ति  ate  इसका

 बाढ़  जल  निकास  तथा  भूमि  संरक्षण  उपायों  के  द्वारा  श्र  श्रमिक

 कारगर  ढंग  से  उपयोग

 (ii)  अनुसंधान  तथा  शिक्षा  संबंधी  सुविधाओं  को  विकसित  करना  (  जिसमें  एक

 कृषि  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  भी  सम्मिलित  है  )  जिसके  परिणाम
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 स्वरूप  भाषिक  उपज  वाले  बीजों  का  विकास  हो  सके  जो  कि  कीटाराझों
 तथा  aq  बिमारियों  का  प्रतिरोध  कर  सरक  ।

 (171)  कृषि  विस्तार  सेवाओं  कौर  सामुदायिक  विकास  के  wa  कार्यक्रमों  की

 व्यवस्था  ।

 कृषकों  को  अधिक  उपज  देने  वाले  बीजों  तथा  कृषि  संबंधी  भ्रमण  निवेशों (iv)

 रासायनिक  ag  किस्म  के  उपकरण  तथा  मशीनों

 का  दिया  जाना  ॥

 (v )  पौधों  की  श्रमिक  प्रच्छी  सुरक्षा  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  |

 (vi)  कृ षित ऋण  तथा  तय-विक्रय  भोर  गोदामों  की  अ्रधिक  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  ॥

 (vii)  कृषि  उत्पादों  के  लिए  लाभकर  मूल्य  ।

 Area  under  sugar-cane  cultivation

 SriRam  Sewak  Yadav *88,  Sri  Inder  J.  Malhotra

 Sri  Maharaj  Singh  Bharati;

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  ६

 (a)  whether  is  is  fact  that  the  area  under  sugar-cane  cultivation  has  not  increased  in

 October  last  due  to  the  official  floor  price  of  sugar-cane  being  inadequate  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  in  spite  of  the  price  of  sugar  in  all  the  sugar  mills  being

 uniform  the
 difference  in

 the  prices  of  sugarcane  is  almost  double  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  to  ensure  uniform  price  of  sugarcane  to

 all  the  sugarcane  growers?

 The  minister  of  State  in  ministry  of  Food,  Agriculture,  community  Deve-

 lopment  aad  Co-operation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :

 (a)  The  area  under  sugarcane  available  for  crushing  from  the  beginning  of  this  season

 in  October,  1967,  is  less  than  the  previous  year  mainly  due  to  drought  conditions  which  pre-

 vajled  at  the  time  of  sowing  in  January-March,  1967  and  due  to  some  diversion  to  other

 crops.

 (b)  and  (c)  The  price  of  sugar  is  not  uniform  for  all  the  sugar  tnills,  The  Government

 have  fixed  prices  of  60%  of  the  production  to  be  requisitioned  from  the  factories  for  regulat-

 ed  distribution  on  the  basis  of  five  zones  recommended  by  the  Sugar  Enquiry  Commission.

 From  the  balance  40%  production,  sugar  is  released  to  the  factories  for  sale  in  the  free  market.

 Under  the  policy  of  partial  control,  it  is  not  possible  to  ensure  payment  of  a  uniform  price

 for  sugarcane  to  the  sugarcane  growers.  The  price  paid  by  individual  factories  for  sugar-

 cane  above  the  minimum  price  fixed  by  Government  depends  upon  competition  from  gur

 and  khandsari  and  the  price  realised  from  free  sale  sugar.

 खाद्यान्नों आयात

 ग  89.  oft  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  कया  तथा  कवि  मंत्री  यहं  बताने  की  कपा

 करेंगे कि
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 भारत  में  इस  वर्ष  अच्छी  फसल  होने  की  संभावना  को  दृष्टि  में  रखते  क्या

 सरकार  का  विचार  वर्ष  1968  के  लिये  खाद्यान्नों  के  aaa  के  at  लक्ष्यों  में  परिवहन

 करने  का

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्र

 ag  1968  के  लिए  खाद्यान्नों  के  प्रस्तावित  श्रायात्त  पर  कितने  डालर  खर्च  होंग े?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सरकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (
 aTY श्मा  ज  ज्ञाता हित

 fara  )

 गौर  :  इंस  वह  भारत  में  अ्रच्छी  फ्ल  को  देखते  हुये  1968  के  लिये

 75  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  आयात  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  अतः  इस  लक्ष्य

 में  परिशोधन  करने  का
 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  मुद्रा  waar  भारतीय  मुद्रा  में  होने  वाला  व्यय  बताना  सम्भव  adi  है

 क्योंकि  जिस  स्रोत  से  हमे  खाद्यान्न  मिलेगे  शर  कितनी  कीमत  तथा  भाड़ा  देना  भी

 मालुम  नहीं  है  ।

 ale  सम्बन्धी  eo  समितियां

 *90,  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा

 करेगे

 c.
 क्या  कृषि  सम्बन्धी  कर्ण  समितियों  के  कायंसंचालन  के  बारे  में  मार्गदशंक  सिद्धांत

 बनाये  जाने  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  :

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  केरल  ate  मद्रास  के  भ्र ति रिक्त  शेष  सभी

 राज्यों  में  कृषि  संबंधी wa  समितियों  में  निहित  स्थानों  का  कभ  या  श्रमिक  नियंत्रण  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  जिससे

 यद  प्रवृति  रोकी  जा  सके  थ्रोट  छोटे  खेतिहरों  को  न्घ्ण  मिल  सके

 खाद्य  ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सरकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एम०  एस०

 गुरु पद स्वामी  (#)  जी  हां  |  हाल  ही  में  मंत्रालय  ने  ats  राज्यों  में  प्राथमिक  कृषि  समितियों  में

 निहित  स्वार्थों  की  सीमा  का  पता  लगाने  तथा  इस  समस्या  का  प्रभावी  ढंग  से  समाधान  करने  हेतु

 मागं दर् दक  सिद्धान्त  तैयार  करने  के  लिए  एक  ga  merge  किया था  ।

 इस  जिसके  श्रन्तगंत  झाठ  राज्यों  के  22  चुने  हुए  जिलों  में  से  प्रत्येक
 में

 केवल  तीन  समितियों  का  अध्ययन  किया  गया  से  यदि  निष्कष  निकलता  जिसे  अध्ययन  का

 दायरा  सीमित  होने  के  कारण  यह  case  है  कि
 समान्य  रूप  नद्दी  दिया  जा

 सकता  |

 निकट  भविष्य  में  होनेवाले  मुख्य  मंत्रियों  तथा  सहकारिता  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में

 इस  समस्या  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  ताकि  इस  बारे  में  कार्यवाही  को  एक  स्वीकृत

 योजना  तैयार  की  जा  सक े।
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 का

 पर्चम  बंगाल  को  चावल  तथा  गेहूं  को  सप्लाई

 419.  डा०  रोनेन  सेन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 पश्चिम  ama  को  दिसम्बर  1966  थौर  जनवरी  1967  से  कितना  चावल

 तथा  गेहूं  सप्लाई  किया  गया  कौर

 उस  राज्य  को  सितम्बर  1967  शौर  जनवरी  1968  में  कितना  चावल  शरीर

 गेहूं  सप्लाई  किया  गया  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब
 :

 चावल  (000  ठनो  में

 (#)  1966  18.8  78.0

 12 1 1967  जै  J.1  53. 1

 (@)  1967  26.3  93.5

 1968  31.5  74.0

 डाक  तथा  तार  घर

 420.  श्री  बाबूराव  क्या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1967  को  भारत  में  राज्यवार  कुल  कितने  डाक  तथा  तार  घर  थे  ;

 भ्र ौर

 देश  में  कुल  कितने  डाक  तथा  तार  कमंच।री हैं  कौर  उनका  वार्षिक  वेतन  जिसमें

 सभी  ad  शामिल  हों  कितनी  राशि  का  होता  है  ?

 संसद-कायें  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Fo  Fo  :

 (®)  एक  विवरण  सभा-पटल  ५र  रखा  जाता  जिसमें  राज्यवार  डाकघरों का

 ब्यौरा  ‘fear  गया  है  ।  [  पुस्तकालयों  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  ०  ठी०  54/68 ]

 जिंदा  तक  तार घरों  का  सम्बन्ध  राज्यवार  उनकी  सख्या  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी

 वकीलों के  अनुसार  उनके  आंकड़े  उपलब्ध  रोक  उनके  सम्बन्ध  में  भी  एक  विवरण-पत्र

 पटल  पर  रखा  जा  रहा  है
 ।

 कर्मचारी  5,13,342

 सभी  भत्तों  सहित

 वार्षिक  वेतन  बिल  98,08  लाख  रुपये  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम

 421,  श्री  बाब् राव  पटेल  :  क्या
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री

 यंह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  बीस  सर्वोच्च  भ्र धि कारियों  के  नाम  कौर पद  नाम  क्या  हैं

 तथा  उनके  वार्षिक  वेतन  कौर  अन्य  उपलब्धियां  कितनी हैं  ;

 उपयुक्त  अधिकारियों  ने  गत  तीन  वर्षों  में  किस-किस  तरीख  को  site  किस-किस
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 देश  के  किस-किस  नगर  का  दौरा  किया  तथा
 प्रत्येक  दौरे

 पर  कितनी  भारतीय  gar  तथा  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  aa  की  गई  ;  शौर

 इस  निगम  में  कितने  कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं  तथा  उनके  वेतन  पर  प्रति  ag

 कितना  व्यय  होता  है  ?

 सामुंदाधिक॑चिके।स  तथा  संहार  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  अन्ना साहिब

 शिन्दे  )  :

 एक  fray  जिसमें  20  सर्वोच्य  अधिकारियों  के  उनके  पदों  के  उनका

 विधिक  वेतन  जिसमें  भ्रमण  भत्ते  भी  शामिल  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  |  पुस्तकालय में

 रखा  गया  ।  देखिये  संप्रग  एल०  eto  55/68]

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  भारत  सरकार  के  एक  पदाधिकारी  कौर

 भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  के  एक  पदाधिकारी  की  टोम  ने  1967  से  19

 1967  तंक  येन  ऋण  के  प्रश्नगत  चावल  मिल  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  जापान

 का  दौरा  किया  |

 टीम  पर  होने  वाले  व्यय  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  हैं

 रुपयों में

 ara  में  17,279.00

 विदेशी  मुद्रा  में  9,968.00

 कुल  27  247.00

 (2)  श्रीनगर लिया  सरकार  द्वारा  कोलम्बो  योजना के  अधीन  पर्यटकों  को  दिये  जाने  वाले  दी

 विशेष  पुरस्कार  के  सम्बन्ध  भारतीय  खाद्य  निगम  मैनेजिंग  डायरेक्टर  ने  23  ् भ्रप्नल ै

 1967  3  सप्ताह  का  श्रीनगर  लिया  का  दौरा  किया  ।  इस  सम्बन्ध  में  भारतीय  खाद्य  निगम ने  कोई

 खर्चा  नद्दी  किया  ।

 31  1967  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  में  कुल  1  1,955  कर्मचारी  कार्य कर

 रहे  थे  1966-67  के  अस्थायी  भ्रांकड़ों  के  आधार  पर  इने  कर्मचारियों  पर  228  लाख

 रुपये  व्यय  हुए  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम

 429.  श्री  थावरा  पटेल
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  oe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  कें  कार्यालयों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ak  उनका  वार्षिक

 संधारण  sag  कितना  है  ;  भोर

 (@)  इस  निगम  के  पास  कितनी  और  किस  किस्म  की  मोटर  गाड़ियां  हैं  शौर  उनकी

 लागत  कितनी  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्र  wa a  में  राज्य  मंत्री  अन्नास/हिब
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 fa  :  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यालयों  की  कुल  संख्या  102  1966-67  के

 उपलब्ध  ae  आंकड़ों  के  अनुसार  वह  का  वार्षिक  garg  व्यय  लगभग

 रुपये  झा 1 ि

 कारें  20

 जीप  85

 —  108 प्राय  वाहन

 लागत  ला  90.47  लाख  रुपये

 भारतीय  खाद्य  fata  निजामाबाद

 423,  श्री  नारायण  रेडडी  :  ant  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भारतीय  खाद्य  निजामाबाद  द्वारा  1967  की  खरीफ

 फसल  में  दिसम्बर  1967  के  wa  तक  aaa  मिलों  तथा  aa  लोगों  से  कितने  घान  का

 समाहार  किया  गया  ;

 भारतीय  खाद्य  निगम  निजामाबाद  ने  स्थानीय  तौर  पर  age  किये  गये  धान

 तथा  चावल  की  किस्म  को  जाँच  करने  के  लिये  क्या  परीक्षण  किये  ;  कौर

 परीक्षणों  के  फलस्वरूप  धान  के  मूल्यों  में  किस  हद  तक  ail  की  गई  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अग्नासाहिब
 :  से  भारतीय  खाद्य  निगम  से

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ate  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 भारतीय  खाद्य  निगम

 424,  श्री  नारायण  रडडी ; ष्द  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंधी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  खाद्य  के  निजामाबाद  स्थित  कार्यालय  ने  orca

 से  लेकर  31  मान  1967  के  तरन्त  तक  विभिन्न  वस्तुश्नों  में  कितना  कारोबार  किया

 31  aq  1967  को  समाप्त  होने  वाले  गत  तीन  वर्षों  में  इसने  धान  खरीदने

 के  लिये  कितना  मृत्य  दिया  है  ;

 (a)  धान  के  वसूली  मुख्य  तथा  हैदराबाद  कौर  अन्य  स्थानों  पर  राशन  कौर  उचित  मुल्य

 की  दूकानों  को  सप्लाई  किये  गये  चावल
 के  मूल्यों  में  कितना  स्तर  कौर

 ava  प्रदेश  में  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  सहकार  एजेन्सियों  ढारा  सप्लाई

 किये  गये  चावल के  मूल्यों  में  इतने  अधिक  मन्तर
 का

 क्या  कारण

 समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ता साहिब

 शिन्दे  से  भारतीय  खाद्य  निगम  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही है  कौर  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायगी |

 339



 Written  Answers  26  Magha,  1889  (Saka)

 झींगर  प्रदेश  में  प्रयोगात्मक
 नलकूप

 425.  श्री  द०  ब०  राजू  :  क्या  खद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शायर  प्रदेश  में  प्रयोगात्मक  नलकूप  संगठन  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  ;  कौर

 यदि  हां  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 खाद्य  ,  कृषि  ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्न सा हित

 ate  जी  समावेशी  नलकूप  संस्था  का  1968-69  में  इस  राज्य

 में  भूमिगत  समन्वेषणात्मक  ्  करने
 का

 प्रस्ताव  है  ।  1968-69  में  18  समावेशी  भर

 5  भ्रवलोकनात्मक  fara  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  पहले  समावेशी  नलकूप  संस्था  ने  15  समावेशी

 छिदा  किये  हैं  (8  पूर्वी  गोदावरी  ,  4  पश्चिम  गोदावरी  कौर  3  कृष्णा  जिलों  में  ),  जिनमें  से

 11  छिद्र  सफल  सिद्ध  हुए  र  लगभग  700  वर्गमील  का  क्षेत्र  इस  योग्य  गया  कि

 उसमें  सिंचाई  के  लिए  हैबी  ड्यूटी  नलकूपों  का  निमि  किया  जा  सके  ।

 फलों  को  क्षति

 426.  श्री  चपला कान्त  भट्टा चा यंह :  श्री  राने

 क्या  खाद्य  तय  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  श्रसामथिक  वर्षा  से  फसलों  को  100  करोड़  रुपए  के  मूल्य  की

 क्षति  हुई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 प्रभावित  राज्यों  की  सहायता  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन् ला साहिब

 ate  प्राप्त  हुई  रिपोर्टो ंके  अनुसार  असमथ  की  वर्षा  तथा  श्रोलावृष्टि के

 कार  मध्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  श्रीराम  के  कुछ  भागों  में

 1967  तथा  1968
 में  खड़ी  फ़सलों  को  हानि  पहुंची  है  ।  ऐसी  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 है  कि  फसलों  को  कितनी  हानि  पहुँची है  ।

 इन  राज्यों  से  वित्तीय  सहायता  के  विषय  में  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 Laud  under  Cultivation

 4.27.  Shri  K.  M.  Madhukar  .  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  additional  acreage  of  Jand  brought  under  cultivation  this  year  as  compared  to
 the  previous  year  for  the  paddy  as  well  as  the  rabi  crops,  respectively  ;

 (b)  whether  the
 entire  cultivable  land  in  the  country  has  been  brought  under  cultivation;

 (c)  if  not,  the  percentage  of  the  total  cultivable  land  in  the  country  which  has  been
 brought  under  cultivation  :  and

 (d)  the  details  of  the  scheme  to  bring  the  remainir  g  cultivable  land  under  cultivation?
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 बा  ह

 The  Minister  of  State  in  the  Miaistry  of  Food,  Agriculture,  community  develop-
 ment  and  co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde) :

 (a)  Final  Estimates  of  area  under  paddy  and  rabi  crops  for  the  current  year  1967-68
 based  on  complete  enumeration  have  not  yet  become  available  from  the  States.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  According  to  Land  Utilisation  Statistics  for  the  latest  available  year  1964-65,  the
 total  cultivated  area  was  82°9  percent  of  the  total  cultivable  area.  A  Statement  giving  the
 relevent  figures  is  enclosed,  [Placed  in  Library.  see  no.  LT-56/68]

 (d)  Land  reclamation  is  being  carried  out  under  various  State  plan  Schemes,  Centrally
 Sponsored  Scheme  of  reclamation  of  waste  lands  for  the  resettlement  of  landless  agricul-

 t  iral  workers  and  also  as  a  part  of  the  area  development  programme  undertaken  through
 Co-operarive  Land  Development  Banks  with  the  assistance  of  Agricnltural  Refinance  Corpora-
 tion.  Almost  all  the  States  and  Union  Territories  (  except  Delhi,  Chandigarh  and  Laccadiv
 and  Amindivi  Islands)  have  land  reclamation  schemes,  The  physical  targets  for  1967-68  are
 3°6  lakh  acres  and  the  reviscd  physical  targets  proposed  for  1968-69  are  4:1  lakh  acres,

 In  addition,  schemes  toreclaim  and  develop  about  15  lakh  acres  of  land  in  the  com-
 mand  of  major  irrigation  projects  have  been  taken  up  at  an  estimated  cost  of  Rs.33  crores
 with  the  assistance  of  Agricultural  Refinance  Corporation.  These  schemes  are  at  different

 stages  of  execution  according  to  the  nature  and  extent  of  schemes.

 खुदाई के  ad  (  ड्रिलिंग  fea

 428,  श्री  नीतिराज  चौधरी  :  थी  -1 ०  Ato  शुक्ल

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1967-68  में  खुदाई  के  बर्मा  खरीदने  के  लिए  प्रत्येक  क्षेत्र  को

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  नियत  की  गई  और

 इन  धर्मों  की  क्या  विशेषताएं  हैं  उनका  किन-किन  देशों  से  आयात  किया

 जा  रहा है  ?

 ष्वायय  सामुदायिक  विकास  तथा  सहक।र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 :  ate  सूचना  निम्न  प्रकार  है

 राज्य  रिंग को  ब्यौरा  at विदी  मुद्रा  नियतन

 की  राशि

 27.00  लाख  रुपया  बिहार  भारी  ह  एस०  ए०

 परकुद्यन

 मध्यन  ड्यूटी  qo

 डाइरेक्ट

 qa  माडल

 डब्लू  seq  1)
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 मध्यम  डाइरेक्ट  यू०  एस०  Uo

 रोटरी  500)
 4.80  लाख  रुपया  मसूर  दो  मध्यम  पर कुशन  gaz

 Jo  पी०  200)

 योग  31.80  लाख  रुपया

 टेलीफोन  कनेक्शन

 429.  श्री  बाब्राव  पटल  :  क्या  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  राज्यवार  तथा  देश  के  12  महत्वपूर्ण  नगरों  में  कुल  करने  टेली  फोन

 कनेक्शन  हैं  कौर  समूचे  देश  में  टेलीफोन  संचार  व्यवस्था  से  कुल  क्विनी  sie  राय  होती  है  ;

 धौर

 टेलीफोन  लगवाने  के  लिये  राज्यवार  कितने  भ्रावेदन-पत्र  विचाराधीन  पड़े  हैं  ax

 उन्हें  कब  टेलीफोन  कनेक्शन  मिल  जायेंगे  ?

 संसद-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ह०  Ho  तथा

 भर  में  कुल  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  संख्या  ate  श्रमिक  टेलीफोन ों  के  लिए  अनिर्णीत

 पड़े  आ्रावेदन-पत्रों  की  राज्यवार  अनुबन्ध  1  में  दिखाई  गई  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  uso  fo  57/68]  12  महत्वपूर्ण  नगरों  में  प्रारम्भ  में  agar  टेलीफोन

 योजना  चालू  की  गई  टेलीफोन  कनेक्शनों  संख्या  भ्रनुबन्ध  11  में  दी  गई

 कार्य
 रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  eto  57/68]  1966--67  के  दौरान  समूचे  देश  में

 टेलीफोन  कनेक्शनों  से  हुई  कुल  राय  68.30  करोड़  रुपये  थी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  ठीक-ठीक  कोई  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  कि  प्रतीक्षा-सूची  के

 सभी  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  मिल  जाएंगे  चूकि  यह  बहुत  सी  बातों  अर्थात्

 विभिन्न  किस्म  के  भूमिगत  केबिलों  तथा  लाइन  सम्बन्धी  सामान  के  उत्पादन  व  सलाई

 पर  निसार  करता  है  ।

 निजाम  दगर  बोधन

 430.  श्री  नारायण  रेडडी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क  करेगे  कि

 क्या  चीनी  के  समाहार  मूल्य  का  पुनरीक्षण  करने  तथा  उसका  मुल्य  फिर  से

 161.00  रुपये  प्रति  बिन्दल  निर्धारित  करने  के  संबंध  में  निजाम  लूगर  बोघन  से

 सरकार  को  कोई  भ्रम्यावेदन  प्राप्त

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 चीनी  का  हाल  में
 जो  समाहार  मुख्य  निर्धारित  किया  गया  उसमें  सरकार  ने

 किन  विशेष  कारणों  से  उत्तर  भ्रान्ति  प्रदेश  शुगर  बोधन  तथा  निजामाबाद

 सहकारी  चीनी  )  तथा  शेष  १2  प्रदेश  के  बीच  भेद-भावपूर्ण  खरया  अपनाया

 है  ;
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 1967  के  ger  तक  सरकार  ने  ग्रान्ट्स  प्रदेश  में  शुगर  फैक्ट्री

 sae  निजामाबाद  सहकारी  चीनी  निजामाबाद  भर  Fo  सी ०

 पी०  चीनी  फैक्टरी  बुधवार  को  खुली  चीनी  का  कितना  कोटा  दिया  था  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्र/लय  में  राज्य-मंत्री  ana

 इस  सम्बन्ध  में  कारखाने  ने  उच्च  न्यायालय  में  एक  अभिलेख  याचिका  भी  दी  है

 और  मामला  न्यायाधीश है  ।

 (7)  चीनी  के  समाहार  मूल्य  चीनी  जांच  आयोग  की  सिफारिश  के  arene  पर  निर्धारित  किये

 गय ेहैं  जिनमें  जानो  को  बनाने  की  सिफारिश  की  गई  है  ।  इसके  अनुसार  उत्तर  पांडर  प्रदेश  के

 इन  दो  कारखानों  को  जोन  में  रखा  गया  भ्रांति-प्रदेश  के
 ौर

 कारखानों  को  जोन
 2
 में  रखा

 गया है  ।

 तीनों  कारखानों  को  बिक्री  के  लिये  1967  के  दिसम्बर  के  wear  तक  दिये  जाने  वाला

 कोटा  इस  प्रकार  है  :

 zat में

 1.  निजाम  सुगर  बोधन
 1,907.9

 2.  निजामाबाद  कोआपरेटिव  सुगर  निजामाबाद  251.4

 3.  के०  सी०  पी०  सागर  वियूएर  983.6

 चीनी  बनाने  के  कारणों ने

 431.  श्री  सीताराम  केसरी  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  at  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 देश  में  चीनी  बनाने  की  कितनी  मिलें  हैं  ;

 उनमें  से  कितनी  मिलें  गन्ने  की  कमी  के  कारण  या  तो  बन्द  पद
 ७

 गई  हैं  wear

 अपनी  क्षमता  से  कम  पारियां चला  रही  हैं  ;

 मिलों  को  गन्ने  की  सप्लाई  नियमित  रूप  से  सुनिश्चित  करने  तथा  इस  की

 ब्यवस्था  करने  के  कि  मिल  ats  ga  क्षमता  से  काम  सरकार  ने  क्या  कायंवाद्दी  की

 है  अथवा  करने  का  विचार  किया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भी

 साहिब

 कौर  देश  में  कुल  चीनी  मिलों  की  संख्या  202  इसमें  से  चालू  वह  में

 केवल  195  मिलों  ने  कार्य
 12  फरवरी  तक  प्राप्त  सुचना  के  ग्रनुसार  इनमें  से  25

 चीनी  मिले  aaa  क्षेत्र  में  सब
 उपलब्ध  पेरने  बाद  बन्द  हो  गई

 ।
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 (7)  गलने  के
 लिये  उपलब्ध  क्षेत्र  इस  ay  कम  वह  कारखानों  की  पूरी  क्षमता  के

 लियें  पर्याप्त  नही ंहैं
 ।  फिर  भी  नई  नीति  के  भ्रनुसार  जिसके  श्रन्तरगंत  चीनी  मिलें  सरकार  द्वारा

 निर्धारित  गलने
 के  मूल्य  से  अधिक  मूल्य  दे  रही  के  कारण  गन्ने  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन

 मिलेगा  ate  ag  चीनी  कारखानों  को  उपलब्ध  हो  सकेगा  ॥

 Rehabiliiation  of  refugees  from  East  Pakistan in  Nagaland

 432.  Shri  Shashibhusan  Bajpai:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  bz

 pleased  to  state;-

 (a)  whether  Government  propose  to  rehabilitate  the  Chrsitian  Budhist  refugees  from

 East  Pakistan  in  Nagaland;

 (b)  the  reasons  as  to  why  the  refugees  from  the  neighbouring  hills  in  Pakistan  on

 Nagaland-Pakistan  border  have  not  been  rehabilitated  in  Nagaland;  and

 (c)  the  number  of  persons  who  can  be  rehabilitated  in  Nagaland?

 The  in  the Deputy  Minister  Ministry  of  Iabour,  Employment  and

 Rehabilitation  (Shri  D.  R.  Chavan)

 of  Rehabilitation  to (a)  There  is  no  proposal  in  the  department  resettle  migrants
 from  East  Pakistan  of  any  religion  in  Nagaland.

 b)  The  need  for  rehabilitation  of  migrants  from  East  Pakistan  in  Nagaland  has  not

 arisen,

 (c)  Does  noi  arise.

 नाभिकीय  अनुसंधान  प्रय  च्च्छा

 श्री  To  सके  दल  : 34.  श्री  क०  प्र०  fag  देव

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  थी  स०  ला०  सोंधी  :

 श्री  सावन :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता

 से  भारतीय  कृषि  झनुसत्थान  नई  दिल्ली  में  एक  अनुसन्धान  प्रयोगशाला

 स्थापति  करने  का  सरकार का  विचार

 यदि  सदा  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  भीर

 ag  परियोजना  स्थापित  करने  का  क्या  उद् शय है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 fara )

 जी  at  ।  भारतीय  कृषि  agenda  संस्थान  में  एक  न्यूक्लियर  अनुसंधान

 शाला  की  स्थापना  की  एक  परियोजना  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  (  विशेष  निधि )  के  पास

 भेजी  गयी  ।  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम
 की  अन्तरंग  परिषद्  ने  अपनी  1968
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 को  बठक  में  इस  परियोजना  के  लिये  स्वीकृति
 TTT AMT  कर  दी  थी ।  सरकार  इस  परियोजना  को

 का यं रूप  देने  के  लिए  कायंवाद्दो  कर  रही है  ।

 परियोजना  की  एक  प्रति  संलग्न  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखो  गयी ।  देखिये  संख्या

 एल०  ढी ०  58/68  |

 इस  परियोजना  का  मुख्य  उद  इक
 फसल  उत्पादन  तथा  पशु  उत्पाद  बढ़ाने  के

 विषय  में  समत्या्ोों  का  समाधान  करने  के  लिए  न्यूक्लियर  उपकरणों  के  प्रयोग  द्वारा  सुविधाओं

 का  विकास  करना  है  ।  परियोजना  का  seat  उन  तकनीकों  का  मानकीकरण  करना  है

 जिनमें  असीमित  क्षेत्रों  में  प्रति  एकड़  उपज  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  areal  का  अध्ययन  करने  में

 agra  मिल  सकती  है  ।

 Development  cf  Backward  Areas  in  U.  P.

 435.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal;  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state:

 a)  the  amount  proposed  to  be  allocated  for  the  development  of  backward  areas  _iike

 Bundel  nd  in  U.  P.  under  the  community  Development  programmes  during  the  year

 1968-69:

 (b)  whether  some  special  facilities  are  proposed  to  be  provided  for  the  development
 of  culture  and  civilization  of  the  race  of  Bundelas;  ard

 (c)  80 $  the  details  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Co-operation  (Shri  M,  S.  Gurupadaswamy)  :

 (4)  As  reported  by  the  Covernment  of  Uttar  Pradesh,  a  total  amount  of  Rs.4,40,17,000
 under  Plan  and  Non-Plan  schemes  has  been  proposed  for  development  of  backward  areas

 under  Community  Development  Programme  for  1968-69,  of  this  Rs.3,49,68,000  are  for
 the  hill  for the  eastera  region,  Rs.42,16,000  for  region  and  Rs,  48,33,000

 Bundelkhand  region.

 (b)  The  Government  of  Uttar  Pradesh,  have  intimated  that  the  normal  programmes
 will  continue  and  no  special  faclities  are  proposed.

 (c)  Does  not  arise,

 Saugar-Jabalpur  Telephone  Line.

 436.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal:  Will  the  Minister  of  Communications  be
 e e pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Saugar-Jabalpur  telephone  lin  generally  goes  out  of
 ordér  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  are  no  suitable  telephone  arrangements  in
 Jabalpur  Commissionary  and  the  persons  wishing  to  get  a  telephone  line  have  to  facc

 great  difficulties  ;  and
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 (c)  if  so,  the  time  likely  to  ken  by  Government .  for  making  necessary  arrange-

 meats  in  this  regard  ?  and

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Affairs  and

 Communications  (Shri  I.  K,  Gujral)  :  (a)  No.  Though  there  have  been  a  few  interrup-
 tions  on  the  circuit,  generally  it  has  worked  satisfactorily.  Steps  will

 be
 taken  to  improve

 the  working  further.

 (b)  At  present  there  is  no  Public  Call  Office  at  Jabalpur  Commissionary  (i.  e.  office

 of  the  Divisional  Commissioner,  Jabalpur).

 (c)  The  local.  authorities
 have  been  instructed.  to  look  ‘into  the  possibility  of  immediate

 installation  uf  such  aP.  CG.  O.

 सुपर  बाजारों  में  अभि नवीकरण  योजना

 437.  श्री  अनिबद्ध  :  aft  एथोस  :

 श्री  नम्बियार  :

 क्या  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सुपर  में
 ग्र मि नवीकरण

 योजना  चालू  करने  के  लिये  सरकार  का

 विचार

 यदि  तो
 उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 इससे  कुल  कितने
 कर्मचारियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना है

 ?

 थी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एस०  एस ०

 ह चके
 गुरु पद स्वामी )  सुपर  बाजारों  में  अभि नवीकरण  की  कोई  विशिष्ट  योजना  चालू  करने

 का  सरकार  का  विचार  नहीं  है  ।  तभी  हाल  ही  में  राज्य  सरकारों  तथा  देश  के

 विभिन्न  सुपर  बाजारों  के  प्रबन्धाधिकरणों  के  विचारार्थ  कायें  कुशलता
 के  कुछेक  मानक  सुनाए

 गए  हैं
 ।

 कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  इन  मानकों  की  मुख्य  बातें  नीचे
 दी  गई

 हैं  :

 (1)  कुल  बिक्री  में  वेतन  चिट्ठा  व्यय  का

 प्रतिश्त

 (2)  खाद्य  किराना  विभागों  में  प्रति  विक्रेता  प्रति  दिन  400  रुपये

 की  fat  ।.

 (3)  seq  विभागों  में  प्रति  प्रतिदिन  300  रुपये  की  बिश्नी

 श्राम  तौर
 पर  यह  आशा  की  जाती है  कि  सुपर  बाजार  बिक्री के  स्तर  को

 का  प्रयत्  करेंगे  या  wae  विभागों  के  विस्तार  को  पुनब्यंवस्थिति  ताकि  निर्धारित  मानक

 प्राप्त  करने  के  लिए  किया  जा  सके  ।  कुछ  ऐसे  मामले  भी  हो  संकते हैं  जहां  प्रबन्धाधघिकरण

 सुपर  बाजारों  के  श्रृंग-झेलम  विभागों  में  कर्मचारियों  की  संख्या  कम  करने  का  नीरू  करें  ।
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 इस  समय  ऐसे  रियों  की  सख्या  का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  जिसके

 वित  होने  की  सम्भावना है  ।

 अभ्रक
 और  लौह  अयस्क  खान  कल्याण  सीधी  का  एकीकरण

 438.  श्री  ज्पोतिमंय  बस  भी  अब्राहम

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अभ्रक  कौर  लौह  वयस्क  खान  कल्याण  निधियों  का  एकीकरण  कर

 उसे  एक  प्रशासन  के  बाघिन  लाने  की  किसी  योजना  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ate

 उक्त  एकीकरण  के  क्यो  कारण  हैं
 ?

 अम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  जय सुखलाल  हाथी )
 से  इन  तीन  निधियों में  काटकर  रहे  उच्च  स्तर  प्राधिकारियों  के  एकीकरण

 का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  इस  समय  इन  निधियों  ar  अपना  स्वतंत्र

 अ्रर्तित्व  यह  भ्रनुभव  किया  जाता  है  कि  समान  निदेश  ate  नियंत्रण  में

 काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  far  कल्याण-कारी  साधनों  की  योजना

 बनाई  जा  सकती  है  wie  उन  पर  समन्वित  रूप  से  तथा  कम  खां  पर

 अधिक  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  aaa  किया  जा  सकता

 कृषि  उत्पादों  at  लागत  के  आंकडे

 439.  थी  ज्योतिमंय  बसु  :  भरीं  उमा नाथ

 श्री  पृ०  गोपालन :  श्री  नम्बियार

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  उत्पादों  की  लागत  के  आँकड़े  एकत्रित  करने  के  लिये  1967  में

 नियुक्त  स्थायी  तकनीकी  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  पेदा  कर  दिया

 तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  ate

 उनपर  क्या  निराले  किया  गया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 शिन्द े)

 हां  ।  कृषि  उत्पादों  की  लागत  के  ates  एकत्रित  श्रावक  मार्गदर्शन

 करने  व  एक  समन्वित  भ्राघार पर पर  उत्पादन  की  लागत  के  सर्वेक्षण  का  आयोजन  करने के  लिए

 :  1967  में
 नियुक्त

 स्थायी  तकनीकी  समिति  ने  तपना  पहला  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया है  ।

 समिति  ने  मूल्य  नीति  के  लिए  प्रमुख  फसलों  के  उत्पादन  के  व्यय  विषयक  वर्तमान

 दित्ते  की  अखिल  भारतीय  आधार  पर  उचित  व्यय  के  fed
 के  एकत्रित रण  की

 इसका  तथा  उनके  अद्यतन  रखने  की  आवश्यकता
 का  पुनर्विलोकन  किया  ।  समिति  की  मुख्य

 सिफारिशें  निम्न  प्रकार  हैं  ।
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 (i)  1968-69  के  कृषि-वह  से  निरन्तर  रूप  से  देश  में  प्रमुख  फसलों  के  उत्पादन

 व्यय  का
 अध्ययन  करने

 के  लिए  एक  वृहत्त  योजना  शुरू  की  जाये  ।

 (ii)  एक  अन्तरिम
 कदम  के

 तौर  पर  श्रमदान  व्यय  के  ate  को  तेयार  करने
 की  योजना  का  उचित  रूप  से  विस्तार  किया  जाये  ।

 (ii)  समिति  ने  प्रमुख  फसलों  की  खेती  के  व्यय  का  अध्ययन  करने  तथा  खादानों

 के  व्यय  के  अँकड़ो  की  स्कीमों  के  तकनीकी  व  संगठनात्मक  पहलुश्नों  के  बारे

 में  भी  अनेक  सुभाव  दिये  हैं  ।

 समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 में  सुपर  बाजार  के  लिये  मुख्य  लेखा-नियंत्रक  को  नियुक्ति

 श्री  अनिबद्ध  : 440.  श्री  ज्योतिर्मय

 श्री  उमा नाथ  :  श्री  विश्वनाथ  सेना  :

 क्या  तथा  कृषि  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जयन्ती  शिवलिंग  कम्पनी  के  भूतपूर्व  सचिव  को  नई  दिल्ली

 में  सुपर  बाजार  का  मुख्य  लेखा-नियंत्रक  नियुक्त  गया  कौर

 यदि  तो  उसे
 किसि

 आधार  पर  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन् नः साहिब

 जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  के  भूतपूर्व  सचिव  मैसेज  एस०  पी०  चोपड़ा  एण्ड

 aes  एकाउन्टेंट  के  एकार्डान्टग  सुपरवाइजर  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  सुपर  बाजार  में  सकाय

 कर  रहे  हैं
 ।

 नमाज़  एस०  पी०  चोपड़ा  एण्ड  एकाउन्टेन्ट  ने  उनके  योग्य

 € र  जिन्हें  13  वर्ष  का  cava  है  के  रूप  में  नियुक्ति  की  है  ।

 सहकारी  क्षेत्र  में  उपभोक्ता  उद्योग

 44],  श्री  दी ची वन  :  श्री  रामभवन  :

 शी
 राया  नाय  :

 कपा  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही है  कि  सहकारी  क्षेत्र  में  उपभोक्ता

 उद्योगों  का  विकास  हो  जिसमे  उपभोक्ता  सहकारी  क्षेत्र  को  निर्माता प्र ों  से  वस्तु ग्न ों  की  सप्लाई  के

 बारे  में  सौदे-बाजी  करने  के  लिए  नियंत्रण  संबंधी  भ्र धि कार  मिल

 यदि  तो  कब

 क्या  सरकार  ने  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को

 ware  सिद्धान्त  बताये  शौर

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  की  उस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?
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 खाद्य  ,  कमी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्र/लय  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 गुद पद स्व मी  )  सरकार  सहकारी  aa  में  उपभोक्ता  उद्योगों  का  विकास  करने के  उपायों

 पर  विचार  कर  रही  है  ।  ऐसे  उद्योगों  से  पैदा  होनेवाली  सौदेबाजी  करने  की  ताकत

 प्रभी  कुछ  समय  के  लिए  सीमित  रहेगी  |

 चालू  वित्तीय  at  से  भ्रमण-ग्रेग  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा है

 जी  हां  ।

 परिचालित  किए  गए  प्रदान  सिद्धान्तों  के  प्रसारण  में  राज्य  सरकारें  ठोस-प्रस्ताव

 तयार  कर  रही  हैं  ।  प्रब  तक  14  ऐसे  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए  जा  चुके

 उचक्कों  का  आयात

 442.  श्री  दिवौका  श्री  अंबचेजियान

 श्री  रामभवन

 व्या  खाद्य  तथा  कथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यायद्द  सच  है  कि  1967-68  में  लगभग  10  लाख  टन  उर्वरकों  का  oat

 करने  का  एक  प्रस्ताव  था  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  cam  नहर  के  लगातार  बन्द  रहने  के  कारण  प्रतियोगी

 दरों  पर  बैरकों  का  आयात  करने  के  लिये  हमारे  प्रयास  क।फी  हद  तक  विफल  हो  गये  और

 यदि  तो  स्टेज  नहर  के  बन्द  होने  के  करण  कितनी  हानि  हुई  है
 ?

 कमी  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 :  सन्  1967-68  के  लिए 9  लाख  मीटरी  टन  3  लाख  मीटरी

 टन  शो  तथा  3  लाख  मीटरी  टन  के  2  थ्रो  उर्वरकों  के  moa  किये  जाने  का

 कार्यक्रम

 उर्वरक  के  ग्रायात  के  लिये  ठेके  sTqI  रहता  बोतल  पंत  मुल्य  की  ad  पर

 किये  जाते  हैं  ।  इसलिये  भाड़े  का  असर  खरीदी  हुई  चीजों के  प्रतियोगी  स्वरूप  पर  नहीं  पड़ा  है  ।

 set  नहीं  उठता  |

 द्वितीय  चीनी-मज रो  ats  का  प्रतिवेदन

 443.  दीवीकन  श्री  रामबरन

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीनी  मिलों  सम्बन्धी  मजूरी  ae  ने  अपना  अन्तिम  प्रतिवेदन  पेश कर  दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  ;  कौर

 यदि
 तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 अम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  हाथी  )  :  कौर  बोड़ें  ने  कभी  तक  अपना

 afar  प्रतिशत  नहीं  दिया  है
 ।  फिर  उसने  हाल  ही  में  सेवा  निवृत्ति  की  वार्षिक  वेतन

 वृद्धि  att  मंहगाई  भत्ते  की  गणना  से  श्रपनी  अन्तरिम  सिफारिशें  कर  दी  इन

 सिफ़ारिशों  की  प्रतियाँ  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  हैं  ।

 बों  को  ऐसे  उद्योगों  के  वेतन  सम्बन्धी  पेचीदा  मामलों को  निपटाना है  जिनके  प्रति+

 349



 Writen  Answers  15  February,  1968

 शाण

 ष्ठान/एकांदा  विभिन्न  राज़्यों  में  फैले  हुए  है  ।  बोले  सदस्यों  से  अधिगृहित  है  कौर  ag  जितनी

 जल्दी  हो  सके  अपना  काय  पुरा  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 Agricultural  Labourers  Co-operative  Societies

 444,  Shri  Bhogendra  Jha  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2962  on  the  5th  December
 1967  and  state

 (a)  whether  the  requisite  information  has  since  been  collected  from  the  various
 States

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  the  steps  being  taken  to  give  incentive  to  the  co-operative  societies  for  agricultural
 labourers  and  landless  farmers  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Co-operation  (Shri  M.  S.  Gurupadswamy  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  A  statement  showing  the  facilities  given  by  the  State  Governments  and
 the  Central  Government  to  the  Co-operatives  of  agricultural  labourers  and  lardless  farmers
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.  L-T.-59/68]

 सहकारों  समितियाँ

 445,  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  ख.द्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सेवा  सहकारी
 समितियां  सहकारी  श्रमिक  सहकारी

 समितियां  तथा  अन्य  प्रकार  की  सहकारी  समितियों  राज्यवार  संख्या  कितनी-कितनी

 और  उनके  सदस्य  कितने-कितने  हैं  ate  उनकी  वंश-पू जी  कितनी-कितनी  ae

 क्या  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  ही  देहाती  क्षेत्रों
 को  ऋण  देने  का  सरकार

 का  विचार है
 ?

 कृ  समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  ar

 साहिब  शिन्दे  )  :

 एक  विवरण  संलग्न है  जिसमें  1565  के  जुन  के  पन्त  तक  स्थिति  स्पष्ट  की  गई  है  |

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  zo  60/68  ]

 नहीं

 Cultivable  Fallow  Land

 446.  Shri  Bhogendra  Jha  Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary  :

 ‘Will  the  the  Minister  of  Food  and  Agriculturc  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  acreage  of  cultivable  fallow  land  owned  by  Government  and  private
 persons  in  the  country  ;  State-wise  ;

 (b)  the  acreage  of  such  fallow  land  owned  by  the  ex-rulers  of  the  Indian  princely
 States  ;

 (८)  the  schemes  prepared  by  Government  to  bring  such  fallow  fall lan  d  under  cultivation  ;

 and

 (d)  the  steps  being  taken  to  ensuré  their  speedy  implementation  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  P.  Shinde)

 (a)  The  acreage  of  cultivable  fallow  lands  owned  by  Government  and  private

 persons  in  the  country,  Statewise  is  given  im  the  annexed  statement.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT.  61/68]

 available (b)  Information  is  not

 For  bringing  fallow  lands  and  culturable  waste  lands  imder  cultivation, (c)  and  (d)
 land  reclamation  is  being  carried  out  under  various  State  Plan  Schemes,  Centrally  sponsored
 scheme  of  reclamation  of  wastelands  for  the  resettlement  of  landless  agricultural  workers
 and  also  as  a  part  of  the  area  development  programme  undertaken  through  the  Co-operative
 Land  Development  Banks  with  the  Assistance  of  Agricultural  Refinance  Corporation.  Almost
 all  the  States  and  Union  Territories  (except  Delhi,  Chandigarh  and  Laccadive  &  Amindivi

 Islands)  have  land  reclamation  schemes,  The  physical  targets  for  1967-68  are  3.6  lakh

 acres  and  the  revised  physical  targets  proposed  for  1968-69  are  4.  1  lakh  aeres.

 In  addition,  schemes  to  reclaim  and  develop  about  15  lakh  acres  in  the  command

 of  major  irrigation  projects  have  been  taken  up  at  an  estimated  cost  of  Rs.  33  crores  wtih

 the  assistance  of  Agricultural  Refinance  Corporation.  These  sehemes  are  at  different  states  of

 execution  according  to  the  nature  and  the  extent  of  schemes

 The  question  of  bringing  cultivable  fallow  lands  under  cultivation  has  been  constantly

 engaging  the  attention  of  the  Government  However,  all  the  cultivable  lands  cannot  be

 brought  under  cultivation  economically  and  the  relatively  heavy  iuvestment  required  for
 this  purpose  has  been  a  serious  limiting  factor

 Distribution  of  Fertilizer  by  Cooperatives  in  U.  P.

 447.  Shri  Molahu  Prasad  Shri  Ram  Charan

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 indri  have (a)whether  it  is  a  fact  that  calcium  fertilizer  from  Nangal  and  fertilizer  from
 been  sold  in  black  marketon  a  large  scale  by  the  cooperative  Socitiesin  Uttar  Pradesh
 from  October,  1967  to  November,  1967  and  consequently  farmers  could  not  get  the

 fertilizers;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  licences  and  quotas  were  given  for  the  sale  of
 fertilizers  to  a  few  private  parties  in  Uttar  Pradesh

 to  the (c)  whether  it  is  further  a  fact  that  some  cases  have  come  notice  of
 Government  wherein  licences  given  to  a  few  persons  were  cancelled  immediately  after  the

 issue;  and

 (4)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,
 Agriculture,

 Co  mmunity
 Development  and  Co-operation  (Shri:  Annasahib  Shinde) :

 (a)  to  (d):  The  requisite  information  is  being  collected  from  the  State  Government
 f  Uttar  Pradesh  and  will  be  Jaid  on  the  ‘Table  of  the  Sabha  in  due  eourse

 खाद्यानों  का  समाहार

 448.  श्री  चनदोवरे  fag  छह  श्रद्धा  सुधार  :

 श्री  रविवार  थ्री  मोहसिन

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा

 det  खा  तथा  कृषि  मंत्री यहं  बताने  की  कृपी  करेंगे कि
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 af  1967-68  के  लिये  खाद्यान्नों  के  समाहार  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया

 इस  सम्बन्ध  में  वस्तुतः  कितनी  सफलता  मिली  है  we  यदि  समाहार

 निर्धारित  लक्ष्य  से  कम  gar  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (7)  क्या  आगामी  वह  के  लिये  कोई  समाहार  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  ale

 आगामी  वर्ष  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  खाद्यानों  का  समाहार  किये  जाने  की

 सम्भावना है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहक।र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  amaze

 विष  1967-68  के  लिये  कृषि  आयोग  ने  खाद्यानों  के  समादार  का  लक्ष्य  80

 लाख  टन  निर्धारित  किया  है  ।  खरीफ  के  लिये  70  लाख  टन  धौर  रबी  के  लिये  10  लाख

 टन I

 एक  विवरण  जिस  में  वास्तविक  खरीफ  की  फसल  के  समाहार  का  ब्योरा  दिया

 गया है  संलग्न  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  चु  कि  समाहारी

 का
 मौसम

 जोरों  पर  नहीं  है  शत  इस  स्तर
 पर

 किसी  कमी  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।

 नदीं

 भोर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 बिहार  के  आपत्कालीन  सहायता  समिति

 449,  श्री  रा०  fag  देव  थी  य०  Ho  प्रसाद  :

 थी  वंचित  बरुआ  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  इस  वह  weal  फसल  को  देखते  हुए  बिहार  सम्बन्धी  संयुक्त  आपत्कालीन

 सहायता  समिति  कायम  रखने  का  कोई  औचित्य है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  याद  समिति  सहायता  कार्य  के  अतिरिक्त  oe  क्या-क्या

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 :  तथा  बिहार  में  स्थिति  में  सुधार  होने  के  भ्राता-कालीन

 यता  समिति  की  समाप्ति  का  seq  बिहार  सरकार  के  परा मद रा  पर  विचाराधीन  है  ।

 उपग्रह  संचार  केन्द्र

 450,  श्री  रा०  रा०  fag  att  बेसब्री  बरुआ  :

 sit  घीरे  नाथ  देव  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  में  उपग्रह  दूर-संचार  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा
 क्या
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 ीएयगयएयजगया

 इस  परियोजना  का  काय  कब  आरम्भ  होने  की  संभावना  है  ;  कौर

 यह  शल  कब  पुरा  हो  कौर  इस  कितनी  लागत  धायेगी  ?

 संस्-कप  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य-मंत्री  इद्द्रकसार  जो

 भु-माण्डलिक  संचार  उपप्रह  प्रणाली  कम्यूनिकेशन  सेटेलाइट  में

 भारत  की  भागीदार  की  योजना  के  अंग  के  रूप  में  बम्बई  में  एक  श्र्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  उपग्रह  संचार  का  मुख्य  भूमि स्थिति  पूना  के  निकट  ora

 में  स्थापित  किया  जायेगा  ।  इस  योजना  के  लिये  अपेक्षित  टेलीफोन  तथा  टैक्स

 एक्सचेंज  भीर  war  झ्नुष॑ गी  सुविधाएं  बम्बई  के  प्रस्तावित  श्रन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  केन्द्र  में

 अवस्थित  रहेंगे  जो  किं  में  स्थित  भु मिस् थिति  केन्द्र  से  सूक्ष्म-तरंग  सम्पर्क

 द्वारा  जुड़ा  रहेगा  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय  टेलीफोन  तथा  टैक्स  राष्ट्रीय  दूरसंचार-जाल

 से  होकर  देश  के  विभिन्न  भागों  में  उपग्रह  दूरसंचार  सरियों  के  वितरण  के  लिये  Tseyq-

 प्रणाली  से  जुड़े  रहेंगे

 प्रस्तावित  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  केन्द्र  का  भवन  केन्द्रीय  तारघर  के  पास  वाड बी  रोड

 नेशनल  एक्सचेंज  के  निकट  अवस्थित  होगा ।

 ote  :  भवन  का  निर्माण-कार्य  area  हो  गया  है  ।  लगभग  15  मास  में

 यह  भवन  तेयार  हो  जाने  की  संभावना  किन्तु  इस  भवन  का  एक  हिस्सा  1968

 तक  ही  पुरा  हो  जायगा  ताकि  ag  एक्सचेंज  उपस्कर  के  लिये  सुलभ  हो  सके  ।  इस  भवन

 की  लागत  लगभग  143  लाख  रपये  रहने  का  अनुमान  है  ।  एक्सचेंज  के  उपस्कर की  लागत

 भग  80  लाख  रुपये  होगी  ।

 Posts  for  Hindi  Work  in  Community  Development  and

 Co-operation  Department

 45].  Shri  हानि  S.  Sharma:  will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  posts  sanctioned  for  doing  Hindi  work  in  the  Department  of

 Community  Development  and  Co-operation  and  the  dates  of  their  sanction;

 (b)  whether  all  these  posts  have  been  filled  up;

 (c)  whether  any  of  them  has  been  abolished;  and

 if  30,  the  date  of  abolition  of  the  posts  and  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Co-operation  (Shri  M.  S.  Gurupadaswamy):  (a)  5

 1.  Hindi  Assistant  16.4-1955  (in  abeyance)

 2.  Hindi  Stenographer  21-10-1955

 3,  Hindi  Stenotypist  17-12-1956

 4,  Hindi  Typist
 '

 29-7-1955

 5.  Hindi  Translator  20-1-1967,
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 ्  ————ee  —  एए  केएएएइएईसल्ए Sr

 (0)  Yes,  except  1  which  is  in  abeyance.

 (c)  No.

 (d)  Does  not  arise.

 Complaints  against  Telephone  System  in  Delhi

 452  ShriN.  S.  Sharma  Shri  Kanwar  Lal  Gupta:
 Shri  Sharda  Nand:  Shri  Ram  Gopal  Shalwale:
 Shri  R.  S.  Vidyarthi:

 Willthe  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  received  any  complaints  against  the  working  of  the  tcle-
 phone  system  in  Delhi  during  the  last  six  months  ;

 (b)  if  so,  the  number  thereofand  the  action  taken  by  Government  thereon  ;

 (c)  the  steps  taken  by  Government  during  the  last  six  months  to  improve  the  tele-

 phone  arrangements  in  Delhi  ;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  Rs.3,000  are  now  required  to  be  deposited  as  secufity  ins-

 tead  of  Rs.2,000  and  the  charges  for  the  whole  year  are  realized  once  in  a  year  in  lumpsum
 and

 (e)  whether  it  is  also  a  fact  that  an  amount  of  Rs.5,009  has  been  demanded  as  security

 separately  in  Delhi  and  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Affairs

 and  Communications  (Shri  | लि  K.  Gujral)  :  (a)  Yes.

 (b)  2903  written  complaints  were  received  during  the  ‘period  Ist  July,  67  (0  3151

 December,  1967.  Every  eomplaint  was  examined,  suitable  remedial  action  taken  and  a  reply

 given  to  the  complainant.

 (c)  Steps  have  been  taken  for  quick  despatch  of  telephone  bills  and  prompt  attention

 to  complaints  from  subscribers.

 (d)  It  is  a  fact  that  the  O.  Y.  T.  deposit  has  been  increased  from  Rs.2,000  to  Rs.3,000
 from  Ist  January,  1968.  This  is  an  advance  deposit  which  is  adjusted  against  part  of  rental

 charges  during  a  period  of  20  years  and  is  not  a  security  deposit.  For  non  O.  १.  T.  con-

 nections  advance  rental  for  five  quarters  is  being  charged  now.  instcad  of  for  one  quarter

 previously.  Rentals  are  being  collected  quarterly  as  before.

 (6)  Rs.5,000  was  demanded  from  some  subseribers  as  Trunk  Call  deposit.  This  demand

 was  subsequently  withdrawn  on  representation  by  the  subscribers.  The  deposits  were

 demanded  as  a  safeguard  against  possible  default  by  the  subscribers  in  payment  of  trunk

 call  bills.

 Prices  of  Foodgraine

 453,  Shri  N.  8.  Sharma  Shri  Kanwar  Lal  Gupta
 Shri  Sharda  Nand  :  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Shri  Yajita  Datt  Sharma  :

 Shri  Y.  S.  Kushwah  e

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  prices  of  foodgrains  especially  of  coarse  grains  are  fal-

 ling  sharply  with  the  reports  of  prospects  of  bumper  crop  in  the  country  ;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  to  check  the  fall  in.  prices  of  foodgrains
 and

 ensure  reasonable
 price  to  the  farmers  ?
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 a a

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Co-operation  (Shri  Annasaheb  Shinde)

 (a)  No,  Sir.

 (b)  In  order  to  ensure  reasonable  prices  to  the  formers  Government  are  purchasing
 coarse  grains  at  the  procurement  prices.

 दिल्ली  और  श्रीनगर  के  बीच  माइक्रो  क्रास-बार  संचार  व्यवस्था

 का  खराब  हो  ज्ञाना

 454.  श्री अजुन  fag  भदौरिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  1968  में  दिल्ली  तथा

 श्रीनगर  के  बीच  माइक्रो  क्रास-बार  संचार  व्यवस्था  पुर्णतया  खराब  हो  गई  थी  ;  प्रौढ़

 यि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 संसद
 संचार  विभाग

 में
 राज्य  इ  ०  कठ  :

 माइक्रोवेव  प्रणाली  29  1968  को  खराब  हो  गई  थी  ।

 जम्मू  शौर  काश्मीर  में  हाल  ही  में
 हुए  श्रभ्ुतपुवं  fama  के  कारण  ade

 स्थित  केन्द्र  के  पास  जो  कि  9680  फीट  की  ऊंचाई  पर  भारी  मात्रा में  ag  जमा  हो

 जिससे  संचारण  का  मागं  रुक  गया
 ।  सीवेज

 निक  निर्माण  विभाग  ढारा  वहां  तक  पहुंचने
 की  सड़क  साफ  कर  दिये  जाने  के  बाद  ही  गड़बड़ी  11-2-08  को  दूर  की  जा  सकी ।  यह

 सुनिश्चित  करने  के  कदम  उठाये  रहे  हैं  कि  ans  जाड़े  में  यह  प्रणाली  इस  प्रकार  की

 श्रमिक  दुर्घटना  के  समय  कायम  रह  सक े।

 फिर  भी  जमीन  पर  लगी  लाइन  प्रणालियों  ag  गिरने  के  कारण  fea  पर  भी

 अ्रयर  पड़ा  1  फरवरी  को
 प्रांतीय  रूप

 से  ar  4  1968  को  पुरी  तरह से  फिर

 से  arg  कर  दिया  गया  था  |

 Unemployment  of  workers  due  to  strikes  etc.

 4595.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :Will  the  Minister  of  Labour
 tation  be  pleased  to  state

 and  _Rehabili-

 (a)  the  number  of  workers  who  had  to  remain  unemployed  following  the  closures,
 lock-outs  and  lay-offs in  the  industarial  units  during  the  last  two  yea  rs  ;

 (b)  the  names  of  Centres  in  which  they  remained  out  of  job  and  also  the  duration
 of  their  unemployment  :

 (c)  the  action  taken  by  Government  to  give  relief  to  these  workers  durin  g  the
 period  of  their  such

 unemploment
 and

 th
 (d)  whether  Government  have  conducted  any  survey  in  regard  {Q  the  conditions  of

 the  workers  who  had  to  remain  unemployed  in  ‘this  way  and  if  ज  the  outcome  thereof  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)

 (a)  and  (b)  The  matter  falls  predominantly  in  the  state  sphere.
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 (c)  The  workers  are  entitled  to

 Industrial  Disputes  Act,  1947,
 lay-off  and  retrenchment  compensation  under  the

 (d)  No,  Sir.

 Procurement  of  Foodgrains  by  Food  Corporation  of  India

 f£u0uu Faad 456.  shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister  of  and  Agriculture
 be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  the  procuremeut  price  for  various  foodgrains  for  the  kharif  crop  has
 been  fixed  by  the  Food  Corporation  of  India  2  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Co-operation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :

 (a)  The  procurement  prices  of  various  kharif  cereals  are  fixed  by  the  State  Govern-

 ments  in  consultation  with  Central  Government.  Food  Corporation  makes  purchases  at  these

 prices.

 (b)  Attention  isinvited  to  part  (b)  of  Starred  Question  No.  775  answered  in  Lok  Sabha

 on  19-12-1967.

 . The  price  of  jowar  in  P.  has  since  been  revised  as  follows  ज

 (Rs.  per  quinta))
 Red  53°00

 Yellow  54:00
 55°C0. White

 मद्रास  के  गोदी  कर्मचारियों  हारा  हड़ताल

 457.
 श्री  राममूर्ति :

 श्री  उकसाना :

 थी  अ०  Fo  गोपालन  |
 o

 रमानी  :

 क
 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 शक

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  पत्तन  के  गोदी
 कम  चोरियों

 ने  8  1968  को

 हड़ताल कर  दी  थी  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  ak

 इस  विवाद  को  हल  करने के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  है ं?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :
 जी

 प्रमुख  मांगे  सभी  श्रेणी  के  कर्मचरियों  को  निःशुल्क  वर्दियां  देना

 मजदूरों  या  विच वाले  की  टेन्डिलों  के  रूप  में  तरक्की  श्र  नियत  मजदूरों  की

 बारी-बारी  से  नियुक्ति  केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्बन्धी  संस्था  ने  इस  विवाद  को  सुलझाने  में

 सहायता  की  ।  हड़ताल  16  जनवरी  को  समाप्त हुई  ।  निःशुल्क  वर्दी  देने  से  सम्बन्धित  विषाद  17

 तारीख  को  राष्ट्रीय  श्रौयोगिक  श्रेणीकरण  को  विचार  भेज  दिया  गया  सत्य  मांगे  भी

 वापसी  समझौते  द्वारा  तय  कर  लीं  गई  हैं  ।
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 तार  कर्मचारियों  की  हडताल

 458.  श्री  राममूर्ति :
 श्री  नयनार  :

 श्री  श्री  रमानी  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तार  कर्मचारी  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी  1  1968

 से  वेतन  हड़ताल पर  हैं  ;

 यदि  तो  कुल  कितने  आदमी  वेतन  हड़ताल  पर  भ्र ौर

 (7)  उसके  कया  कारण  हैं  और  विवाद  को  निपटाने  के  लिये  सरकार  हारा  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 संसद-कप  तथा  संचार  fea  में  राज्य  मंत्री  हु०  न  गुजराल  ):

 जी  हां  ।  वेतन  हड़ताल  केवल  दिल्ली  में  हुई  थी  ।

 (a)  दिल्ली  में  कुल  696  कर्मचारियों  में  से  केवल  442  ने  वेतन  हड़ताल  में  भाग

 लिया  i

 कर्मचारी  यह  चाहते  थे  कि  समुदाय  के  qa  पर  देने  के  जसा  कि  इस

 समय  किया  जाता  ऊनी  ओवरकोट  हरेक  व्यक्ति को  अलग-प्रलय  दिये  जाएं  ।  कर्मचारियों

 को  ऊनी  श्रोवरकोट  केवल  उसी  दशा  में  दिये  जाते  जबकि  वे  रात  की  बाहर  की  ड्यूटी  पर

 हों  ।  तार धरों में  ड्यूटी  चौबीस  घन्टे  में  बारी-बारी  से  दी  जाती  गर्त  किसी  कौर  समय

 ड्यूटी  पर  रहने  ar  कर्मचारियों  को  ऊनी  ओवर  कोट  देना  न्यायोचित  नही ंहै  ।  इस  प्रार्थना  को

 स्वीकार  करना  संभव  नही ंहै  क्योंकि  इसकी .  बड़ी  व्यापक  प्रतिक्रिया  होगी  ।

 क्रास बार  एक्सचेंज

 459.  श्री  न०  कण  सर्वे  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  यह  सच  है  कि  बेल्जियम  से  ग्रायात  उपकरणों  में  निर्माण  सम्बन्धी  गम्भीर

 खराबी  होने  के  कारण  दो  नये  क्रासबार  एक्सचेंज  ठीक  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  ;

 (a)  यदि  तो  क्या  उपकरणों  की  सप्लाई  के  लिये  टेरा डर  मांगे  गये  हैं  ;

 क्या  जिस  फर्म  कैटरीना  मंजूर  किये  गये  थे  उसको  सौंपे  गये  काम  का  कोई

 अनुभव  था  ;  शौर

 यदि  तो  उस  फर्म  को  टेंडर  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संसद-कार्प  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Fo  Ho

 हाल ही
 में  बम्बई में  चालू  किये  गए  दो  क्रास बार  एक्सचेंजों में  से  एक  (  कालवा

 देवी  )  संतोषप्रद  रूप  से  काम  कर  रहा है  ।  दूसरे  एक्सचेंज  में  शुरू  में  कुछ  कठिनाई

 क्योंकि  परियात  अत्यघिक  जिसके  कारण  इस  एक्सचेंज  पर  काफी  दबाव  था
 ।  इस  एक्सचेंज

 के  काम में  श्री  काफी  सुधार  हो  गया  है  ।

 इस  उपस्कर की  सप्लाई के  लिए  विश्व  भर  के  देशों  से  टेंडर  मांगे  गंए  थे
 ।
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 a  Sr

 जी

 rot se  ही  नहीं  उ  od  |

 हरियाना  में  अनाज  को  क्षति

 460.  श्री  Ao  क्क्०  सत्व  :  श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 श्री  रा०  स्व  विद्यार्थी  :

 कया  खाद्य  तथा  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हरियाना  में  विभिन्न  टिमिनल  मसा केंट ों  में  हजारों  मन  अनाज

 पड़ा  रहा  तथा  मानवीय  उपयोग  के  योग्य  नहीं  रहा है  क्योंकि  केन्द्र  ने  उस  राज्य  के  gary  को

 राज्य  से  बाहर  बेचने  की  अनुमति  नहीं  दी  थी  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कमीज  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  थी  अन्ना साहिब

 :  (*)  जी  नही ं।

 sat  ही  नहीं  उठता  ।

 Food  Procurement

 Muth 461.  Shri  Madku  Limaye:  Shri  Orme  20 |  |  tm  usami:

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)whether  any  letter/circular  has  been  sent  by  the  Centre  to  the  States  in  connection
 with  the  procurement  of  foodgrains;

 UC  wo the  S  tate  Governments (b)  whether  there  are  any  differences  between  the  Centre  and
 on  the  issue  of  the  maximum  procurement  prices  of  foodgrains  ;

 (c)  if  so,  the  details  thereof ;

 (d)  whether  there  is  difference  of  opinion  between  the  Centre  and  the  State
 Governments  as  to  the  acreage  of  fields  to  be  exempted  from  procurement;  and

 (e)  if  so,  the  nature  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food £o0eu  ,  Agriculture,  Community
 Development  and  Co-operation  (Shri  Aunasaheb  Shinde):

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  Initia!ly  there  had  been  some  differences  with  some  State  Governments,
 but  these  have  since  been  resolved,

 (d)  No,  Sir.

 (e)  Does  not  arise.

 Arrangements  for  Telegrams  and  Public  Telephones  in  Sono  (Bihar)

 462.  Shri  Madhu  Limaye:  Will  the  Minister  of  Commun  ations  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  Government  have  received  any  representation  to  the  effect  that
 arrangements  for  telegrams  and  public  telephones  be  made  in  Sono,  District  Monghyr
 Jamui  Circle,  Bihar  ;  and

 (b)  if  so,  Government’s  react  a. च#ा६  n  thereto?
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 The  Minister  of  State  ia  the  Departments  of  Parliamentary  Affairs  and
 Communications  (Shri  I.  K.  Gujral)  :  (a)  Yes.

 (b)  The  proposal is  unremunerative  and  under  the  present  policy  of  the  Government

 cannot  be  sanctioned.  The  facility  can,  however,  be  provided  if  some  interested  party  is  willing
 to  indemnify  the  loss  to  the  department.

 Post  Office  Bhour  (Bihar)

 4-63.  Shri  Madhu  Limaye  :  Will  the  Minister  of  be  pleased  to

 State:

 (a)  whether  Government  have  received  any  representation  tu  the  effect  that  a  Post

 Office  be  opened  in  Bhour  (Bhramarpur),  Sono  Division,  Jumui  Circle,  District  Monghyr,

 Bihar;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Dapartments  of  Parliamentary  Affairs  and

 Commucications  (Shril.  K.  Gujral):  (a)  Yes.

 (b)  Proposal  was  examined  in  February  1962  and  dropped  as  departmental
 standards  were  not  fulfilled.  The  proposal  is,  however,  being  re-examined.

 सरोद  समितियां

 465.  श्री  नागवार  :  श्रीमती  सुशीला

 श्री  नम्बियार  :  श्री  चक्रपाणी  :

 क्या  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  भ्रनुरोध  किया  है  कि  वे
 केन्द्रीय/धोक  विभागीय

 भंडारों  को  खरीद  समितियां  बनाने  के  लिये  कहें  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  खरीद  समितियों  में  कमंचारियों  के  प्रतिनिधि  शामिल  करने  का  सरकार  का

 विचार है  ;  शरीर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( ait  एस०  एस०

 गुरु पद स्वामी

 जी  at  |

 wa  तक  केवल  तीन  राज्य  सरकारों ने  उत्तर  भेजे  राज्य  सरकारों  ने  सुभाव

 पर  सकारात्मक  उत्तर  दिए  हैं  ।

 ate  सरकार  द्वारा  सुझाई  गई  क्रय  समिति  में  कर्मचारियों  में  से  महाप्रबंधक

 को  शामिल  किया  जाता  है  ।

 केरल  को  आवंटित  चावल  का  मूल्य

 466.  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 marta ala बया  केरल  राज्य  को  afer  राशन  के  के  हाल  में  बढ़ाये  गये  मूल्य  को
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 घटाने  का  अथवा  राशन  के  चावल  के  बढ़ें  हुए  भार  को  कम  करने  के  लिपे  केरल  राज्य  को

 सद्दायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 जी  wa  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  को  चावल  का  नियतन

 467.  st  नायनार  :  क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 *)  1967 से  1968  तक  at  अवधि  में  केरल  राज्य  को  कितनी

 मात्रा  में  चावल  दिया  गया  था  कौर

 केरल  सरकार  ने  कितनी  मात्रा  में  चावल  की  मांग  की  थी  ?

 कृषि  साम  दायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्राल य  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 श्र  1967  से  1968  तथा  केन्द्रीय  भंडार  में  से  केरल

 में  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  के  डिपो  को  1.37  लाख  टन  चावल  दिया  गया  ।  यह  केरल

 की  70-75  हजार  टन  की  मासिक  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रख  कर  दिया  गया  था

 Managing  Committee  of  Super  Bazar,  New  Delhi

 4.69.  Shri  Nihal  Singh  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased

 to  state

 itis  a  fact  that  a  numer  of  officials  in (a)  whether  the  Managing  Committee  of

 the  Super  Bazar  are  disproportionate  to  the  total  strength  of  the  staff  of  the  Super  Bazar

 nd  most  01  them  are  op  deputation  and  are  drawing  salaries  four  times  more  than  their

 previous  pay;  and

 (b)  हल  so,  the  reasons  therefor?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food  Agriculture,  Community

 Development  and  Co-operation  (Shri  M.  Gurupadaswamy)

 (a)  There  are  four  officials  of  the  Delhi  Administration  on  the  Managing  Committee

 of  the  co-operative  Store  Ltd.,  Delhi,  which  is  running  the  Super  Bazar  These  officials  are
 Their  number not  on  deputation  to  the  Super  Bazar  and  as  such  do  not  draw  any  salaries

 as  no  relevance  to  the  total  number  of  employees  working  in  the  Super  Bazar.

 (b)  Question  does  not  arise

 Unemployment  of  Engineers  in  Haryana

 470.  shri  Nihal  Singh  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 pleased  to  state  ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  unemployed  eisineers  of  Haryana  went  on  strike  in

 January,  196  8

 (b)  if  so,  the  nature  of  their  demands  ;  and

 (0)  the  action  taken  by  Government  thereon?
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 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  :  (a)  Government  have

 no  information.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise;

 Loss  in  Deihi  Mitk  Scheme

 471.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  1.0  Food  and  Agriculture  be  pleas-
 ed  to  state

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  news-item  published  in

 the  Patriot  of  the  28:h  December,  1967  wherein  a  mention  of  several  irregularities  commit-

 ted  in  the  Delhi  Milk  Scheme  has  been  made  ;

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Dev-

 elopment  and  Co-operation  (Shri  Ancasahib  Shinde)

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Working  of  the  Delhi  Milk  Scheme  had  already  thoroughly  examined  by  a  Tcam
 a नाहक

 of  Experts  under  ihe  chairmanship  of  Dr.  V  Kurien,  General  Manager.  Kaira  District  Co-

 operative  Milk  Producers’  Union  Ltd.,  Anand,  and  the  recommendations  made  by  the  Team

 are  being  implemented.

 (c)  Does  not  arise.

 Dereservation  of  Land  in  Manipur

 472.  Shri  Nihal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  _pleas-
 to ed  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  no.  400  on  the  14th  November,  1967

 and  state

 (a)  whether  the  requisite  information  regarding  dereservation  of  land  for  the  purpose  of
 cultivation  in  the  Union  Territory  of  Manipur  has  since  been  collected  ;  and

 (b)  ifso,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Minisiry  of  Food,  Agricu!ture,  Community  Deve-

 lopment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  ;

 (a)  Yes,  Slr.

 (b)  The  details  are  as  follows

 (1)  The  total  area  of  land  dereserved  for  the  purpose  of  cultivation  during  1967  in
 the  Union  Territory  of  Manipur  is  109470  acres.

 (2)  The  Tehsilwise  break-up  of  the  land  dereserved  is  as  below  ;

 Name  of  the  Tehsil  Acre  ह a  e  dereserved

 (i)  Thoubal  641°51  Acres,
 231-00  Aeres. (ii)  Imphal  East.

 (iii)  Imphal  West  222-19  Acres.

 (iv)  Bishenpur  Nil.

 Total  1094°70  Acres.

 / (3)  Settlement  of  16°52  acres  out  of  the  dereserved  area  t  vide  (1)  above  /  had
 already  been  granted,  as  per  Tehsil-wise  break-up  indicated  below.

 (i)  Thoubal  ह  6  12,50  acres,
 16  of  4°02  acres, (ii)  Imphal  West

 (iii)  Imphal  East  oe  क  oe  Nil.

 Total  16-52
 acres.
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 (4)  Action  for  settlement  of  the  rem
 being  taken.

 aining  area  to  different  cooperative  socieiies  is

 Colourisation  of
 Vanaspati

 473.  Shri  Nihal  Singh  3  Will  the  Minister  of  Food  and  Ag  riculture,  be  pleased to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  no,
 and  state  ६

 165  on  the  14th  November,  1967

 (a)  whether  the  Report  of  the  Com
 tion  of  vanaspati  has  since  been  examin

 mittee  of  experts  set  up  in  regard  to  the  colourisa-
 ed  ;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  thereon  ? e
 The  Minister  of  State  in  the  Ministr  y  of  Food,  Ag-iculture,  | है

 elopment  and  Co-operation  mmunity  Dev-
 (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  and  (b)  The  report  of  the  Committee  of  Experts  is  still  under  examination.

 Trade  Unions

 474,  Shri  Atal
 Bihari  Vajpayee  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilita-

 tion  be  pleased  to  state ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  instructions  have  been  issued  to  all  the  Ministers  and
 Departments  that  the  right  of  those  registered  Labour  Unions,  which  have  no:  been  recog-
 nised  so  far,  in  regard  to  the  submission  of  their  difficulties  to  the  officers "९.4  concerned  should
 be  granted  to  them  ;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  lay  a  copy  of  those  instructio:s  on  the
 Table  of  the  House  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Sindhi  Displaced  persons  at  Pimpri

 475,  Shri  Atal  Bikari  Vajpayee  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabili-
 e  pleased  to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  Sindhi  displaced  persons  settled  at  Pimpri  are  facing  many
 hardships  due  to  lack  of  certain  amenities  there ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  are  some  differences  between  the  Ceatral  Gov-
 ernment  of  Maharastra  regarding  provision  of  ceftain  facilities  to  them;  and

 (c)  if  so,  the  basis  thereof  and  the  steps  being  taken  to  settle  them  completely  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilita-
 tion  (Shci  D.  R.  Chavan)  :

 (a)  Amenities  like  water  supply,  sanitation,  street-lighting  etc.,  which  are  normally  arrang:
 ed  by  alocal  body,  are  at  present  being  provided  at  the  Pimpri  Colony  by  the  State
 Government.  A  complairt  was  received  from  the  Lok  Sewa  Mandal,  Bombay,  alleging  that

 sanitary  facilities  at  the  Colony  are  inadeqate  and  require  improvement.  The  complaint  has
 been  brought  to  the  notice  of  the  State  Government.

 (b)  and  (c)  |  The  Government  of  Maharastra  has  decided  to  setup  a  local  body  80*
 that  the  provision  of  amenities  mentioned  above  can  be  made  in  a  more  satisfactory  manner
 The  Government  of  India  have  agreed  to  provide  financial  assistance  on  a  tapering  basis  to
 the  local  body  if  it  is  formed.  There  is  no  difference  between  the  Government  of  India  and
 the  Government  of  Maharashtra  in  this  regard.  Itis  understood  that  the  Government  of  Maha-
 tashtra  will  take  a  final  decision  regarding  the  setting  up  of  a  local  body  at  the  Pimnpri
 colony,  in  the  near  future.
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 Printing  of  Ballot  Papers

 476.  Shri  Ram  Charan  :  Will  the  Minister  of  Law  be  पा  | | ह  cased  to  state  |

 (a)  the  names  of  the  parliamentary  constituencies  for  which  the  ballot  papers  had  been

 got  printed  in  the  private  presses  during  the  Fourth  General  Elections  ;  and

 (b)  the  reasons  for  getting  the  ballot  papeis  printed  in  the  private  presses?
 The  Minister  of  Law  (Shri  Govinda  Menon)  (a)  A  statement  is  laid  on  the  Table

 of  the  House  [Placed  im  Library.  Sce  no.  LT-63168

 (b)  This  had  to  be  done  on  account  of  strike  by  certain  categories  of  Government  emp-
 lovees,  including  those  working  in  Government  Presses.

 Printing  of  Ballot  Papers

 Shri  Ram  Charan  :  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state ;

 (a)  whether  the  ballot  papers  printed  during  the  Fourth  General  Elections  were  got
 printed  on  a  special  paper  purchased  by  the  Election  for  this  purpose  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  printing  presses,  at  certain  places,  printed  the  ballot

 papers  for  the  Fourth  General  Elections  on  the  paper  purchased  from  the  open  market  also;
 and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Law  (Shri  Govinda  Menon)
 e

 (a)  to  (८)  The  Election  Commission  selected  four  Mills  namely

 1  Sirpur  Paper  Mills  Ltd.

 2  West  Coast  Paper  Mills  Ltd.

 3.  Orient  Paper  Mills  Ltd.

 4.  Mysore  Paper  Mills  Ltd;

 for  manufacturing  the  special  type.  of  paper  and  the  State  Governments  were  requested  to

 place  their  indents  direct  with  any  one  of  these  Mills  for  obtaining  the  necessary  allocation

 throuch  the  Central  Directorate  General  of  Supplies.  The  number  of  contesting  candidates  in  some

 of  the  States  was  unexpectedly  large.  As  a  result  there  was  some  difficulty  in  arranging  for  the

 extra  quantity  of  paper  required,  but  all  State  Governments  were  able  to  procure  the  addi-

 tional  supply  in  time.  In  Bihar,  the  bulk  of  the  assembly  ballot  papers  have  been  prin  ted
 on  paper  of  the  usual  pink  colour,  but  in  some  of  the  constituencies  these  have  been  printed
 on  paper  of  different  colours  with  the  previous  permission  of  the  Eiection  Commission.

 मध्य  प्रदेश  मेंट-बन्धक  बेक

 478.  श्री  गे  च०  दीक्षित :  an  खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 af  1967-68  में  ऋणों  कौर  ऋणपत्रों  को  जारी  करने  के  बारे  में  मध्य  प्रदेश

 में  भू-बन्धक  बैंक  का  क्या  कार्यक्रम  था  ;

 क्या  इन  fat  को  1966-67  में  कोई  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  थी  ; ak

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या है
 ?

 साधु  दीपक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 :  मध्य  प्रदेश  सहकारी  भूमि  बन्धक  बेक  लि०  का  1967-68  में  3.00

 करोड़  रुपया का  ऋण  देने  तथा  ऋण-पत्र  जारी  करने  का  एक  कार्यक्रम  है  ।
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 a  ——ee

 व  1966-67
 में

 ae  के  साधारण  ऋण-पत्र  कार्यक्रम  को  सहायता  देने

 देने
 के

 लिए  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  0.40  करोड़  रुपए  का  एक  ऋण  दिया  गया  था

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  द्भय  at  की  खरीद

 479.  श्री  एस्योस  :  श्री  उसा नाथ  :

 थ्री  गणेशा  घोष :  श्री  रसानी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सब  है  कि  दिल्ली  दुग्ध  योजना  इस  समय  दुग्ध  ga  340.0  रुपये  प्रति

 टन  की  दर  पर  खरीदती  जब  कि  ag  1965  में  1400  रुपये  प्रति  ठन  की  दर  से  इसे

 खरीदती

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारा  हैं  ;  ate

 सरकार  किन-किन  देशों से  दुग्ध  चरण  खरीदती  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  दि  wa  ड  मन्त्री  (aft  अन्ना साहिब

 पूछी  गई  जानकारी  fara  प्रकार  है

 aq  औसत  मृत्य  स्पून तम  मूल्य  अधिकतम  सत्य

 रुपये  रुपये  रुपये

 1964-65  1726.45  1439.61  1929.00

 1965-66  1386.83  1386.83  1386,  83

 1966-67  3416.10  2932.20  3900.00

 fara  बाजार  में  बढ़ते  हुए  रुख  भ्र ौर  भारतीय  रुपए  के  अवमूल्यन  के  कारण  |

 डनमाकें  तथा  पोलैण्ड  |

 निर्वाचनों  के  दौरान  उम्मीदवारों  द्वारा  मतदाताओं  के  लिए  सवारी  की  व्यवस्था

 480.  श्री  अंबचेजिय।न  :  क्या  विधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  निर्वाचन  आयोग  ने  सभी  सम्बन्धित  लोगों  को  सलाह  दी  है

 कि  वे  उन  उम्मीदवारों  के  खिलाफ  शभ्रभियोजन  चलाएं  जो  मतदान  केन्द्रों  में  मतदाताओं  के  aa

 जाने  के  लिए  सवारी  की  व्यवस्था  करने  के  स्पष्ट  wea  का  प्रश्रय  लेते  हैं  शौर  इस  प्रकार

 उन्हें  अपने  लिए  मतदान  करने  के  लिए  प्रेरित  करते  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  fe  श्रापों ने  यह  भी  कहा  है  कि  उपरोक्त  प्रकार  से  मतदाताझ्ों

 का  प्रवहण  अपराधी  उम्मीदवार  के  खिलाफ  निर्वाचन  ait  के  लिए  आधार  के  रूप  में  भी  प्रयुक्त

 किया  जा  सकता  बर

 यदि  तो  इन  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विधि  मन्त्री  गोविन्द  :  कौर  जी

 ध
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 निर्वाचन  आयोग  के  तारीख  28  1967  के  की  एक  प्रति  सदन

 के  पटल  पर  रखी  जाती  में  रखो  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  zo  88/68]

 राष्ट्रमंडल ोय  वन शास्त्र  सम्मेलन

 481,  श्री  अंबर  जीशान  :  श्री  हेमराज  :

 श्री  जसवन्त  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने

 स
 ध  ला

 ह
 क्या  यह  सच  है  fe  3  1968  को  नई  दि  |  में  नवां  राष्ट्र मंडलीय

 वबन शास्त्र  सम्मेलन

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  किन-किन  देवों  ने  भाग  लिपा  कौर

 इस  सम्मेलन  में  किन-किन  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  गया  कौर

 बया-क्या  निर्णय  किये  गये  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहब

 सम्मेलन  में  निम्नलिखित  देशों  ने  भाग  लिया था

 5  श्रीलंका

 6.

 7

 लि ग्रो ने

 12.  यु गन् डा

 एक  विवरण  संलग्न  में  रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या

 ewe  टी०

 64/68  ]
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 अपना  टेलीफोन  लगवाइये  योजना

 482.  शो  स०  चे  सामन्त :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  में  अपना  टेलीफोन  लगवाइये  योजना  के  श्रन्तगंत  टेलीफोन  लगवाने  के  लिये

 जमानत की  राशि  2,000  रुपये  से  बढ़कर  3,000  रुपये  कर  दिये  जाने  पर  क्या  उन  व्यक्तियों

 जिनके  प्राथ॑नापत्र  विचाराधीन  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  करने  के  लिये  कोई  व्यवस्था

 की  गई

 इस  योजना  के  भ्रन्तगंत्त  टेलीफोन  लगवाने  की  मागों  को  पूरा  करने  में

 1967 तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  कौर

 1967  तक  दिल्ली  कौर  नई  दिल्ली  में  टेलीफोन  लगवाने
 के  कुल  कितने

 प्रार्थनापत्र  प्रतिपूर्ति  पड़ ेथे  ate  इस  समय  तक  कितने  प्रतिशत  मांग  की  पति  की  गई  है  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ई  Ho

 इस  aa  के  उपलब्ध  साधन  भ्र ौर  उपस्करों  के  भीतर  एक्सचेंज  की  क्षमता

 बढ़ाने  के  कदम  लगातार  उठाये  जा  रह ेहैं
 ।  करोल  बाग  क्षेत्र  में  इस  महीने  एक  नया  एक्सचेंज

 खोला  जा  रहा  कौर  कुछ  दिन  बाद  जोरबाग  क्षेत्र  में  एक  दूसरा  एक्सचेंज  खोला  जिनसे

 इन  क्षेत्रों  की  अपना  टेलीफोन  योजना  की  दोष  मांगों  की  काफी  हृद  तक  पूर्ति  की  जा  सकेगी  ।

 1967  तक  दिल्ली  टेलीफोन  परिमंडल  में  agar  टेलीफोन  योजनाਂ  के

 अंतरंग  लगभग  27,000  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  जा  चुके  हैं  ।

 31-12-67  को  इस  योजना  के  श्रन्त गत  9732  आवेदनपत्र  अनुमति  पड़े  थे  ।

 इस  प्रकार  जिन  मांगों  की  पूर्ति  की  जां  चुकी है  वे  लगभग  73.5  प्रतिशत  बैठती  है  ।

 हिन्दी  विधि  आयोग

 483.  स०  do  सामन्त  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 हिन्दी  fafa  mata  का  काम  इस  समय  किस  अवस्था
 में  है  ;

 (@)  क्या  हिन्दी  विधि  श्रायोग  की  संकलित  कृतियों  को  सभा-पटल  पर  रखा  गया  है  ;  शौर

 आयोग  के  दक्ष  काय  चालन  में  सुधार  करने  तथा  शीघ्रता  लाने  के  लिए  क्या  arta

 की  जा रही है  ?

 विधि  मंत्रालय  में  उप-यंत्री  सबके  यूनुस  :

 राजभाषा  आयोग  ने  91  केन्द्रीय  अधिनियमों  के  हिन्दी  पाठ  तेयार

 किए  जिनमें  से  54  अधिनियमों  के  हिन्दी  पाठ  झघिप्रमाणीकृत  कर  दिए  गए  हैं  ।  प्रयोग

 का  विचार  है  कि  शेष  केन्द्रीय  श्रधघिनियमों  का  अनुवाद  अगले  पांच  वर्षों  में  एक  क्रमबद्ध  कार्यक्रम

 के  अनुसार  पुरा कर  लिया  जाए  ।  म्रायोग
 ने  ऐसे  नियमों  का  हिन्दी  भ्रनुवाद  करना  भी  प्रारम्भ

 कर  दिया  है  जो  अधिनियमों  के  अधीन  बन ेहैं  जिनके  प्रामारिक  हिन्दी  पाठ  प्रकाशित  किए

 ला  चुके हैं  |
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 लिफ्टर

 जी  नहीं  ।  विधि  के  अधीन  यह  ata  नहीं  है  कि  राष्ट्रपति  के  अधिकार  के

 अधीन  प्रकाशित  केन्द्रीय  अधिनियमों  oe  के  हिन्दी  पाठ  सदन-पटल  पर  रखे  जाने  चाहिए

 फिर  सदस्यों  के  निर्देश  के  लिए  केन्द्रीय  प्रघिनिपमों  के  प्रामाणिक  हिन्दी  पाठों  की  प्रतियां

 संसद  के  पुस्तकालय  को  प्रदाय  की  जाती  हैं  ।

 चूकि  आयोग  ने  विधि  शब्दावली  का  अधिकांश  तेयार  कर  लिया  है  अतः  a  ध्यानयोग

 का  काम  अ्रधिक  शीघ्रता  के  साथ  होने  की  ara  है  ।

 अखिल  भारतीय  कृषि  श्रमिक  संविधान  गोष्ठी

 484.  श्री  अब  क०  गोपालन  :  श्रीमती  सदी ला  गोपालन

 श्री  विश्वनाथ  सेन न

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  श्रमिकों  की  दशा  के  सम्बन्ध में
 1965  में  अखिल  भारतीय  गोष्ठी  कौ

 मुख्य  सिफारिशें  कया  शर

 उन  सिफारिशों  के  सम्बन्ध में  क्या  काय  वाही  की  गई  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 att  अखिल  भारतीय  कृषि  श्रमिक  संबंधि  गोष्ठी  जो  1965  में  पर

 एक  मुख्य  सिफारिशों  का  विवरण  सदन  में  रखा  जाता है  जिसमें  इन  सिफारिशों  पर  कांटवादी

 किया  जाना  बताया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  65/68]

 केरल  में
 दूरसंचार

 के  लिपे  केबलों  की  सप्लाई

 485.  श्री  अ०  क०  गोपालन :  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 श्र  पृ०  गोपालन  :  थी  विश्वनाथ  सेना  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  सकल  में  दूरसंचार  के  लिये  अपेक्षित  केबलों  के  अलाटमेंट  के  लिपे  ढाक

 पपीहा-न  तार  के  केरल  सकील  से  कोई  प्रस्ताव  मिला है  ;

 यदि  तो  क्या  केवलों  की  सप्लाई  मंजूर  हो  गई  है  ;

 क्या  केबलों  की  सप्लाई  हो  गई  है  कौर  काम  प्रारम्भ  हो  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 संसद-कार्य
 तथा  संचार

 विभाग
 में  राज्य  मंत्री

 इ  ०
 कु०  et  ।

 तथा  135  feo  मी०  लम्बे  भूमिगत  केबल  की  माँग  थी  जबल  श्रलाटमेंड

 103-5  कि०  मी०  का  किया  गया  है  ।  इसमें  से  केरल  सकल  द्वारा  75  कि०  मी०  पहले  ही

 प्राप्त  किया  जा  चुका है  ।  कायें  प्रगति  पर
 है

 ।

 sat  ही  नहीं  उठता  |
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 केरल  सकल  में  दूरसंचार  व्यवस्था  का  विस्तार

 486.  ef  अ  क०  गोपालन :  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :

 श्री  श्री  पृ०  गोपालन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे,कि  :

 केरल  डाक  तथा  तार  सकील  में  दूरसंचार  व्यवस्था  के  प्रस्ताव  ay  1966-67,

 1967-68  कौर  1968-69  में  कौन-कौन  से  काम  area  करने  का  विचार  है  ;

 केरल  सकल  में  दूरसंचार  व्यवस्था  के  विस्तार  के  लिये  नियतन  सम्बन्धी  स्थिति

 क्या

 (a)  उन  काम  में  वास्तविक  प्रगति  कितनी  हुई है
 तथा  कितना  घन  at  हो  चुका

 है  ;

 इन  प्रस्तावों को
 क्रियान्वित  करने में  विलम्ब  होने

 के
 कया  कारण हैं  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit  डु ०  Fo

 केरल  सकील  के  लिए  प्रस्तावित  art  वर्षों  के  अनुसार  एक  विवरण-पत्र

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  ए  ल०  दी ०  66-68]

 इन  तीन  वर्षों  के  दौरान  axa  सकील  के  लिए  नियत  की  गई  राशियाँ  इस

 प्रकार  f{¥—

 100  लाख  रुपये

 1967-68  86  लाख  रुपये

 6Q  104  लाख  रुपये  )

 वर्षों  के  अनुसार  कार्यों  में  हुई  प्रगति  नीचे  दिखाई  गई  है

 1967-68(81-12-67
 कार्य

 का  नाम

 ——  ep  eS  ND 68-57

 4
 टेलीफोन  केन्द्र

 टेलीफोन  सेट  2726  2279

 3  टेलीफोन  केन्द्रों  की  क्षमता

 3560  1840 में  बृद्धि

 दुरस्थ  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  9  1]

 तारघर  29  37

 1966-67  तथा  1967-68  के  दौराने  नियत  की  गई  राशियों  का  केरल  सक्रिय  ने

 उसे  सौंपे  गए  कार्यों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  प्रयोग  कर  लिया

 (a)  प्रस्तावों  को  क्रियान्वित  करने  में  लगने  वाला  समय  सामान  का  प्राप्त  हो  जानां
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 धौर  उसका  उपलब्ध  उपस्करों  निर्माण  तथा  उनकी  वितरण  safe  शादी  जेसी  विभिन्न

 बातों पर  निसार  करता  इन  सभी  को  दुष्टि  में  रख  कर  यदि  देखा  जाए  तो  सभी  प्रस्ताव

 उचित  समय  के  भीतर  ही  क्रियान्वित  हो  रहे

 चोरी  का  मुख्य

 487  श्री  इच्छित  गुप्त  :  श्री

 श्री  ईश्वर  रेड्डी  :  श्री  स०  सो  बनर्जी  :

 श्री  चन्द्रशेखर  सिह  :  श्री  रामावतार  शास्त्री  :

 क्या  खाद्य  तवा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  यह  सव  है  कि  चीनी  पर  से  नियन्त्रण  हटाये  जाने  के  बाद  खुले  बाजार  में  चीनीं

 का  प्रचलिंत  मुख्य  बहुत  अधिक  होने  के  कारण  जनता  को  श्रत्यधघिक  कठिनाई  हो  रही  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 सामना ठीक  प्रकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अ.न  a  हित

 नई  नीति  के  arg  होने  से  भारत  सरकार  निश्चित  मूल्य  पर  राज्य  सरकारों  को  एक

 लाख  टन  चीनी  प्रत्येक  मास  दे  रही  है  ताकि  वे  अपने  उपभोक्ताओं  की  नियन्त्रण  मूल्यों  पर

 ष्यकताश्रों  को  पुरा  कर  इसके  अतिरिक्त  खुले  बाजार  में  बेचने  के  लिये  चीनी  दी  जाती  है  ।

 खुले  बाजार  में  उस  मूल्य  की  तुलना  में  भाव  कम  हो  गये  हैं  जो  आंशिक  विनियंत्रण  के  लागु

 होन ेसे  एक  दम  पहले थे  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 इंजीनियरी  उद्योग  पत्तनों  एवं  गोदियों  के  लिये  मारी  बोड़ें

 488.  श्री  इज़्ज़त  गुप्त  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इंजीनियरी  उद्योग  कौर  पत्तन  तथा  गोदियों  सम्बन्धी  मजूरी  बोर्डों

 के  भ्रष् यक्षों  ने  अपनी-सपनि  सिफारिशें  सरकार  को  देने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  सरकार  को

 बती  दिये  हैं  ;

 क्या  यह  सच
 है

 कि  दोनों  मजूरी  बोर्डों  में  रव सा ग्य  fata  करने  में  गतिरोध

 उत्पन्न  हो  गये  हैं  ;  झ्र ौर

 यदि  तो  उनके  प्रतिवेदन  सरकार  को  कब  तक  प्राप्त  जाने  की  सम्भावना

 a?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  हाथी )
 :

 दो  मजूरी  बोरों  के  से  कार्य  प्रगति  दर्शाने  वाली  मासिक  रिपोर्टे  प्र
 र्

 की  जा  रही  हैं  |

 जी  नही ं।

 इस  समय  दोनों  बोर्ड  अपने  कार्य  में  प्रयासी  अवस्था  पर  पहुंच  गये  तो  भी

 इस  समय  यहं  कहना  कठिन है
 कि  ठीक  किस  समय  उनकी  श्रुति  रिपोर्टे  भेजी  जायेंगी ।
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 सीमेंट  उद्योग  सम्बन्धी  द्वितीय  मजूरी  बोर्ड

 489.  श्री  इद्रीस  गुप्त  :
 क्या  श्रम  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सीमेंट  उद्योग  सम्बन्धी  मजूरी  बोड़ें  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के

 बारे  में  कोई  अन्तिम  fama  सरकार  द्वारा  किया  गया है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  सम्बन्धित  नियो  कों  कौर  कर्मचारियों  के  बीच

 समभौता  कराने  के  लिये  कौर  कोई  कायेंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी

 ate  बोर्ड  की  रिपोर्ट  पर  सरकार  के  निर्णय  की  घं:पणा  करने  वाले  संकल्प

 की  प्रतियां  सभा  की  मेज  पर  रखी  जाती  |  पुस्तकालय  में  गयो  ।  देखिये  संख्या

 एल  ०  टी  ०  67/68  |

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  दूध  के  दाम  बढ़ाये  जाना

 490.  श्री  हिम्मत सिह का  :  श्री  स०  चे  स  मनत

 अनिरुद्ध  डा०  सूर्य  प्रकाशन  पुरी  :

 श्री  To  राममूर्ति  :  थ्रो  शिव  कुमार  दा

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल :
 थ्री  योगेन्द्र  झा

 श्री  दी०  च०  फार्मा  श्री  चंगलराया

 at  प्रेम  चन्द्र  वर्मा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 कि  दिल्ली  दुग्ध  योजना  ने  1967  के  अन्तिम  सलाह

 में  दूध  के  दाम  एक  दम  20  प्रतिशत  से  अधिक  बढ़ा  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  शरद  ऋतु  में  दूध  के  दामों  में  यह  वृद्धि  करने  के  बया  कारण  हैं  जबकि

 शरद  ऋतु  में  की  सप्लाई  की  स्थिति  कुछ  झ्रच्छी  होती  है  ;

 बनी  चीजों दिल्ली में दूध के में  दूध  के  दामों  में  की
 गई

 इस
 वृद्धि

 के
 परिमाण स्वरूप  दूध  से

 तथा  अन्य  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  मुल्यों  में  कितनी  बृद्धि  हुई  है  कौर  25  1967  से

 पहले  प्रत्येक  उपभोक्ता  वस्तु  के  मूल्य  इस  समय  विद्यमान  मूल्यों  की  तुलना  में  कितने  कम  या  श्रमिक

 थे  ;  भोर

 दुध  के  मूल्य  में  हुई  इस  बुद्धि  के  कारण  निर्वाह
 व्यय  सूचकांक  में  कितनी  वृद्धि

 हुई
 !

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 :
 दिल्ली  दुग्ध  योजना  ने  26-12-1967  से  fara  प्रकार से  विभिन्न  किस्म  के  दूध

 का  बिक्री  मूल्य  बढ़ाया  —e
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 qa  को  किस्म  पुत्र-मूल्य  संशोधित  मूल्य

 प्रति

 मानकीकृत  84  पैसे  1.04  रुपये

 गाय
 RA
 84  1.04  ,,

 टोन्स  ब् yo  74  पैसे

 इल्वल  टोन्स  40  ,,  50  Ped

 निम्न  कारणों  से  दूध  के  मूल्यों  को  बढ़ाना  आवश्यक  oy
 हो  गया  था  :--

 (1)  दूध  के  खरीद  मूल्य  में  पर्याप्त  वृद्धि  होना ।

 (2)  स्टोरो ंके  ag  में  जिसमें  stage  शामिल  है  वृद्धि  होना  ।

 (3)  मंहगाई  भत्ता  शादी  के  कारण  खर्च  का  बढ़ना ।

 ay  में  औसत  उपलब्धि  के  marx  पर  मूल्य  निश्चित  किए  जाते  हैं  तौर  शरद्  ऋतु  तथा

 ge  मौसमों  में  ग्रपा्वितित  रहते  हैं  ।

 ठीक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 f
 \  ठीक  ates  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  आपे  दरबारियों  के  लिये  नए  कम्प

 491.  sf  हिम्मतसिहका  :  नया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  टपा  करेंगेकि  :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ara  शरणाधियों  के  लिये  9  नये  कैम्प  स्थापित  करने  वा

 एक  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  है  ;  ate

 इस  समय  ऐसे  कैम्पों  में  कितने  पूर्वी  पाकिस्तानी  शरणार्थी  रह  रहे  हैं  कौर  उन्हें  स्थायी

 रूप  से  बसाने के  लिये  wa  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  दा०  रा०  चव्हाण )  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 शिविरों  में  22,  588  same  परिवार  हैं  ।  इनमें  गैर-कृषक  तथा  स्थायी

 दायित्व  देंगी  के  परिवार  भी  सम्मिलित  सभी  कृषि  परिवारों  को  भूमि  पर  बसाने  के  लिये

 योजनाएं  तैयार  की  जा  चकी  हैं  कौर  इनमें  से  अधिकांश  को  1968  के  खरीफ  के  मौसम  में  पुनर्वास
 स्थलों  पर  भेजने  का  प्रस्ताव  है  ।  गैर-कृषक  परिवारों  के  लिये  कुछ  भ्रमण  प्रकार  की  योजनाएं  जैसे

 seme  कार्य  के  लिये  प्रशिक्षण  तथा  मंजूर  at  गई  जहाँ  तक  स्थायी

 दायित्व  क्षेणी  के  परिवारों  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  गृहों  में  भेज  दिया  जायेगा  जहां  उनका

 द्वारा  ध्यान  रखा  जायेगा
 ग्रोवर  प्रशिक्षण  सुविधाएं  भी  प्राप्त  होंगी  ।  चूकि  विंमान  गहों  में  रिक्त

 स्थान  अत्यन्त  सीमित  हैं  इसलिये  नये-गृह  स्थापित  करने  के  बारे  में  mae  कदम  उठाये  जा

 रहे
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 सुपर  बाजारों  के  काय  करणा  ata नक्र  स्लथ
 [+
 ं  लोक-नाथन  समिति

 192.  श्री  श्री  सत्यनारायण  सिह  :

 श्री  भगवान  दाव  :  श्री  नम्बियार  :

 mat  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सुपर  बाजारों  के  कार्य-संचालन  की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  लोकनाथ  समिति

 को  अरब  तक  कितनी  सफलता  मिली  है  ;

 (@)  उस  समिति  द्वारा  कब  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ;  भोर

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  देरी  होने  के  क्या  कारण

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 :  सरकार  ने  सुपर  बाजारों  के
 कार्य  संचालक

 की  जांच  करने  के  लिये

 नाथन  की  अध्यक्षता  में  समिति  नियुक्त  नहीं  की  थी  ।  कोआपरेटिव  स्टोर  दिल्ली

 के  प्रबन्ध  मण्डल  ने  दिल्ली  के  सुपर  बाजार  के  प्रबन्धाघिकरण  तथा  कायंकरण  का  अ्रध्ययन  करने

 धौर  उसके  कार्यो-संचालन  में  सुधार  लुभाने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  को  थी  ;

 रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  नहीं  की  जानी  बल्कि  कोआपरेटिव  स्टोर  लि०  के

 प्रबन्धाधघिकरण  को  दी  जानी  है  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 बर्मा  से  cage  लौटने  वाले  लोगों  का  पुनर्वास

 493.  श्री  प्रम  चन्  कर्मा  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aa  तक  बर्मा  से  कुल  कितने  लोग  स्वदेश
 लौटे

 श्र  तक  कितने  लोगों  को  बसाया  जा  चुका  है  ;

 इन  लोगों  को  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ;  कौर

 इन  लोगों  के  लिये  क्या-क्या  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  तथा  वे  योजनाएं  कितनी

 योगी  रही  हैं  ?

 रोजगार  तथा  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (  श्री  दा०  रा०  चव्हाण  )  :

 a  :  27-1-1968  तक  लगभग  1,59,664  व्यक्ति  बर्मा  से  भारत  aa  हैं  कौर

 50,144
 व्यक्तियों  को  पुनर्वास  सहायता  दी  जा  चुकी  ह ै|

 कौर  एक  विवरण  संलग्न  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  दो ०  68/68

 समद्र पार  संचार  सेवा  द्वारा  कागज  की  खरीद

 494.
 को  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि  1962  में  संचार  विभाग  संचार  ने

 एक  लाख  53  हजार  रुपये  का  कागज  खरीदा  था  जो  कि  उसकी  दस  कि  की  आवश्यकता  से

 अधिक  था  ;
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 काए  —  ———

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  1966  में  समुद्रपार  संवार  सेवा  द्वारा  98,775

 रुपये  के  मुल्य का  कागज  डाक  व  तार  विभाग  को  दे  दिया  गया  था  श्र  यह  कागज  बहुत

 खराब  था  कौर  इसके  भ्र ति रिक्त  उनके  पास  35,000  रुपये  का  कागज  ate  पड़ा  gar  था

 जो कि  aa  बेकार  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  कि  इस  फालतू  कागज

 की  खरीदारी  we  इसके  फलस्वरूप  हुई  हानि  के  लिए  कोन  जिम्मेदार  है  कोई  जांच  की  गई

 भ्र ौर

 (a)  यदि  तो  इस  खरीदारी  के  लिये  जिम्मेदार  व्यक्तियो  के  विरुद्ध  कया  काय  वाही

 की  गई हैे  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य-मंत्री  इ  ०
 न  :

 जी  नहीं  ।  1962  में  106,370.69  रुपये  मुल्य  का  कागज  खरीदा  गया  था  |

 पिछले  वर्षों  के  बचे  हुए  कागज  1962/63  में  विदेश  संचार  सेवा  के  पास  कुल

 1.53  लाख  रुपये  का  कागज  था  ।  ag  केवल  दो  वर्ष  की  श्रावइ्यकताश्रों  के  लिये  पर्याप्त  था  ।

 कुल  1,08,035.93  रुपये  मूल्य  का  कागज
 डाक  शरीर  तार  विभाग  को  अंतरित

 किया  गया  था  !  बाकी  बचे  हुए  कागज  में  से  कुछ  रेलवे  इरादी  को  अन्तरित  कर  देने  के  बाद

 विदेश  संचार  सेवा  के  पास  लगभग  4,000  रुपये  का  कागज  अपने  विभागीय  उपयोग  के  लिए

 बच  रहा  ।  कागज  अच्छी  हालत  में  था  ate  कोई  छीजन  नहीं  गयी  ।

 विदेश  संचार  सेवा  ने  भ्र मान कित  (  नान-स्टैंडी  फोन  स्थानीय  रूप  से  छापने

 के  लिये  केवल  अपेक्षित  मात्रा  में  ही  कागज  खरीदा  था  ।  अनेक  ay  तक  इस  प्रकार  का  काम

 छापने  की  क्षमता  सरकारी  प्रेसों  में  नहीं  थी  ।  जिन  सरकारी  नर्सों  ने  अपनी  क्षमता  बढ़ा  ली

 वे  1963  तक  यह  काम  स्वीकारने  में  तो  सक्षम  हो  गये  किन्तु  वे  अपना  ही  कागज  इस्तेमाल

 करना  पसन्द  करते  थे  ।  विदेश  संचार  सेवा  को  कागज  का  झपना  भण्डार  बेच  देना  पड़ा

 यह  कागज  अन्य  उपयोक्ता  विभागों  को  वही-मुल्य  पर  ही  अन्तरित  किया  गया  और  सरकार  को

 कोई  हानि  नहीं  उठानी  पड़ी  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 अमरीका  से  अनाज

 495,  st  प्रेम  चन्द  ant:  थो  - (५  Fo  दास चौ धरो

 श्री  स्वतंत्र  fag  कोठारी  :  श्री  दी०  चे  फार्मा  :

 शनी  क०  प्र०  सिह देव
 :

 थ्री  जुगल  मंडल
 :

 थी  तुलसीदास  जाघव  :  श्री  बाल्मीकि  चौधरी  :

 क्या  खाद्य तथा  aha  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  ate  दिलाया

 गया  है  कि  वर्ष  1968 में  70  लाख टन  अनाज  की  हमारी  श्रावश्यकंता  के  विरुद्ध  अमरीका ने

 35  लाख  टन  से  अधिक  carr  देने  से  इन्कार  कर  दिया  कौर
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 यदि  तो  अनाज  की  शेयर  मात्रा  किस  प्रकार  प्राप्त  करने  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  अन्ना साहिब

 fara  ys

 ate
 :

 1968
 में  sara  के  सब  स्रोतों  से  मांग  का  प्रारम्भिक

 अनुमान लाख  टन  है  ।  अभी  इस  बारे  में  कुछ  नहीं कहा  जा  सकता  कि  इन  सारी  श्राव्यकताशं

 को  कसे  पूरा  किया  जायेगा  ।  अमरीकी  सरकार  से  एक  समझौते  पर  पहले  ही  30  दिसम्बर  1967

 को  हस्ताक्षर  हो  चुके  हैं  जिसके  अनुसार  1968  के  पहले  6  महिनों  में  वह  30  लाख  टन  गेहूँ

 तथा  5  लाख  टन  लाल  जुन्नार  देंगे  ।  1968  के  बाकी  6  महीनों  में  खाद्यान  सप्लाई  करने के
 बारे  में  शीघ्र ही  बातचीत  आरम्भ  की  जायेंगी  ।

 परिचय  बंगाल  में  घेराव

 496.  श्री  सीताराम  केसरी  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  वह  पश्चिम  बंगाल  में  घेराव  होने  के  कारण  कितने  कमंचारियों  को  रोजगार

 से  हटाया  गया  तथा  कितने  कारखाने  बन्द  ग्रोवर

 क्या  सरकार  ने  इन  कमंचारियों  को  फिर  से  रोजगार  देने  तथा

 ं
 करहा  को  पुन

 ag  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 sat  से  सम्बन्धित  विषय  राज्य  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  जाता है
 शौर  इससे

 सम्बन्धित  जानकारी  भारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  जहाँ  आवश्यक  हो  भारत  सरकार  की  सहायता  से

 ध्रावइयक  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 वन  सम्पत्ति  में  कमी

 ह
 497.  को  सीताराम  व्या  खाद्य  तथा  af  मंत्री  यह  बताने  की  sar

 कर गे  (

 क्या  यह  सच  है  कि  आगमी  av  में  प्रौद्योगिक  प्रयोजनो ंके  लिये  वन  सम्पत्ति  की

 कमी  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 शिन्द े)

 जी  हां  ऐसी  भ्रादांका  ह ै।

 राज्य  सरकारों  झ्र  संघ  क्षेत्र  प्रशासनों  ने  उद्योगों  की  आवश्यकताओं  की  पूति

 लिये  वनों  की  रक्षा  करने  के  लिये  निम्नलिखित  मुख्य  कदम  उठाये  हैं
 :--

 (1)  कागज  तथा  लुगदी की  कच्ची  मारी  की  भ्रावदयकता ग्रों  को  पूरा  करने  के
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 लिये  शीघ्र  उगने  वाली  किस्मों  के  वृक्ष  लग।ने  की  एक  केन्द्रीय

 स्कीम  को  तीसरी  योजना  में  शामिल  गया  था  ।  तीसरी  योजना  की

 प्रविधि  में  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  84,000  हेक्टेयर भूमि  में  बृक्ष  लगाये

 गये  हैं  ।  1966-67  तथा  1967-68  के  लिये  प्रत्याशित  उपलब्धियां

 1,20,000  हेक्टेयर हैं
 ।  ag  स्कोर  1968-69  में  भी  रहेगी ।

 (6  भ्रामक  महत्व  के  वृक्ष  लगाने की  एक  श्रव्य  स्कीम  के  श्रन्तगंत  जो  तीसरी

 योजना  की  अवधि  में  चलती  रही  तथा  उसके  पहचान  भी  चल  रही

 उद्योगों  में  उपयोग  होने  वाली  किस्म  की  लकड़ी  (
 माचिस

 q  प्लाईवुड

 भारी  )  के  वृक्ष  लगाये  गये  हैं  ।

 rQ
 Vv  इस  समय  देश  के  बहुत  से  वनों  में  वृक्षों  की  संख्या  कम

 है  कौर  वहां  पुन

 वृक्ष  लगाने  की  झ्ावदइ्यकता है  ।  इन  वनों  को  संघन  करने  के  लिये  दूसरी

 तथा  तीसरी  योजना  की  भ्र वधि  में  उजड़े  वनों  को  पुनः  ठीक-ठाक  करने

 की  एक  योजना  को  कार्यरूप  दिया  गया है  at  इस  समय  भी  दिया  जा

 रहा
 ~

 (4)  परम्परागत  ढंग  से  लकड़ी  के  लट्ठ  बनाने  में  व्यथ  जाने  वाली  लकड़ी
 की

 मात्रा  को  कम  करने  के  लिये  भारत  सरकार  संयुक्त  राष्ट्र  विशेष  निधि

 की  सहायता  से  लट्ठे  बनाने  के  कायें  में  प्रशिक्षण  देने  की  एक  योजना

 को  चला  रही  है  जिसके  श्रन्तगंत  लाद  बनाने  की  नवीनतम  विधि  तथा

 लकड़ी  उपलब्धि  के  विषय  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।

 खाद्य  जोनों  को  समाप्त  करना

 498.  श्री  तोताराम  केसरी  :  श्री  दामानी

 श्री  रा०  cho  विद्यार्थी  :  श्री  न०  स्व०  फार्मा :

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :  को  द्वारा

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  जोन  से  दूसरे  जोन  में  खाद्यान्न ले  जाने  पर  लगे

 areal  से  देश  के  विभिन्न  भागों  में  अनाज  के  मूल्यों  मे ंअन्तर  हो  गया  wk

 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  चाकू वह  में  खाद्य  की  उपज  भष्छी

 हो  गई  है  सरकार  का  विचार  एक  जोन  से  दूसरे  जोन  में  खाद्यान्न  ले  जाने  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को

 समाप्त  करने  पौर  सारे  देश  को  ही  एक  जोन  मानने  का  है  ताकि  सारे  देश  में  अनाज  के  एक

 जैसे  ही  मुल्य  निर्धारित  किये  जा  सके  ?
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 a

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री

 साहिब  शिन्दे  )  :

 जी  नहीं  ।  जब  खाद्यान्न के  लाने  ले  जाने  पर  क्षेत्रीय  पाबन्दियां  भी  नहीं  थीं  तत्र

 भी  फालतू wa  तथा  कम  तरन्त  वाले  राज्यों  के  भावों में  था

 जी  नही ं।

 Milk  Token-Holders  in  Delhi

 499.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Dr.  Surya  Prakash  Puri  ;

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  token-Holders  getting  milk  from  the  Delhi  Milk  Scheme  at

 present  ;

 (b)  the  approximate  number  of  those  who  are  Govcrnment  employces  ;

 (८)  the  total  quantity  of  milk  purchased  by  the  Government  employees  daily  and

 (d)  the  total  increase  in  the  income  of  the  Delhi  Milk  Scheme  from  Government  em-

 ployees  as  a  result  of  the  recent  increase  of  20  paise  per  liter  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Coop.  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 399,540  Milk  Tokens  have  been  issued  by  the  Delhi  Milk  Scheme  up-to-date. {a)

 (b)  to  (d)  :  This  information  is  not  available  with  the  Government  or  D.  M.  S.  as  no

 Separate  registers  or  accounts  are  maintained  for  Government  employees,

 मध्य  हैः-  में  टेलीफोन  च कफनकदान

 500.  थी  मणिभाई  to  पटेल  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  विभिनन
 नगरों

 में  1968  में  कितने  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  स्वीकृत

 किये  गये  हैं  ;

 क्या  दिल्ली  तथा  भोपाल  के  बीच  सीधे  डायल  gar  कर  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था

 करने  का  विचार  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किये  जाने  की  सम्भावना है
 ?

 संसद-कार्यो  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्री  इ०  कु०  गुजराल

 ठीक-ठीक  कोई  अनुमान  लगाना  संभव  नही  चू कि
 दिये  जाने  वाले  नये  कनेक्शनों

 को  संख्या  विभिन्न  बातों  अ्रर्धात्  विभिन्न  किस्म  के  उपस्करों  व  सामान  के  उत्पादन  कौर  सप्लाई

 पर  निर्भर  करती  है  ।  फिर  यदि  सामान  की  सप्लाई  की  स्थिति  संतोषप्रद  रही  तो

 1968  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  विभिनन  नगरों  में  लगभग  3500  नये  कनेक्शन  दिये  जाने  की

 आशा  है
 ।

 जी  नहीं

 (7)  लगभग पाँच  वर्ष  में  ।
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 इंजीनियरों  में  बेरोजगारी

 501,  भो  मणि भाई  ज्ञ०  पटेल  श्री  हंस  राज  :

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :
 श्री  मोहसिन  :

 श्री  रामसिंह  अग्रवाल  :  श्री  प०  Ao  सोलंकी  :

 श्री  इकजोत  गुप्त :
 श्री  नीति राज  fag  चौधरी  :

 श्री प्रेम चन्द्र  वर्मा  :

 क्या  श्रम  त्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  समस्त  भारत  में  शोर  विशेषकर  दिल्ली  में

 बेरोजगार  इंजीनियर  स्नातकों  की  संख्या  में  अत्यघिक  वृद्धि  हुई  है  ।

 वर्ष  1967  के  wa  तक  समस्त  भारत  में  कौर  विशेषकर  दिल्ली  में  रोजगार

 दफ्तरों  में  कितने  इंजीनियर  स्नातकों  कौर  डिप्लोमाध्राप्त  इंजीनियरों  के  नाम  पंजीकृत  किये

 गये  कौर इस  वर्ष  में  कितने  इंजीनियरों  को  रोजगार  दिया  गय  1  कौर

 इन  तकनीकी  व्यक्तियों  के  लिये  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शरम  तथा  पुनर्वास  मंत्रों

 यथा  aaa  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  भारत  मंडोर  दिल्ली  में

 स्थित  नियोजन  कार्यालयों  की  सहायता  से  नियुक्ति  अवसर  खोजने  वाले  इंजीनियरी-रनताकों  की

 संख्या  काफी  बढ़  गई  है  ।

 (a)  एक  विवरण  नीचे  दिया  जाता है  ।

 वार्षिक  योजनाओं  में  सम्मिलित  विभिन्न  विकास  कार्यक्रम  बेरोजगार  लोगों

 को  जिनमें  इंजीनियरिंग  के  ग्रेजुएट तू  भ्र ौर  डिप्लोमाधारी  भी  शामिल  उत्तरोत्तर  बढ़े हुए
 नार  अवसर  मिलेंगे  ।

 विवरण

 enema  i
 दिसम्बर  19607  के  अत  सन  1967  में  नियुक्ति

 प्रकरण  तक  नियोजन  कार्यालयों  सहायता  पाने  वाले

 के  रजिस्टरों  में  at  नाम

 अखिल  भारतीय  |  अखिल  भारतीय
 =  OO  —

 1  |  2  3  |  4
 feet

 1.  इंजीनियरिंग  ग्रेजुएट  6,951  652

 2.  इंजीनिर्यारंग  का  28,290
 1,103

 2.084

 डिप्लोमाधारी

 *जानकारी  इकट्ठी  नही  की  जाती  |
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 गलका  ए  ए

 निर्वाचन  अर्जियाँ

 502.  थी  मणि  भाई  जे०  पटेल  श्री  श्रद्धा कर  ह  पर
 श्री  हेमराज  :  श्री  विश्व  नाथ  यह :

 कया  fafa  मंत्री  28  1967  के  अतारांकित  प्रदान  2102  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  बीच  कितनी  निर्वाचन  अर्जियां  ad  की  गई  कौर

 कितनी  श्रजियां  निबटाई  जा  चुकी  है  ।

 विधि  मंत्री  गोविन्द  :

 कोई भी  नहीं  ।

 31  1968  तक  204  भर्तियां  निबटाई  जा  चुकी
 हैं  ।

 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  सम्मान  में  डाक-टिकट

 503.  श्री  समर  जगह  क्या  संचार  मंत्री  19  दिसम्बर  ,  1967  के  भ्र तारांकित

 संख्या  4831  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  (a)  सरकार  इस  निष्कर्ष

 पर  केसे  पहुंची  कि  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  सम्मान  में  जारी  डाक  टिकट  की

 मांगਂ  नहीं  होगी  और  इसके  फलस्वरूप  महात्मा  गांधी  तथा  श्री  जवाहर  लाल  age

 स्मृति  में  जारी  किये  गये  दो  अन्य  डाक-टिकटों  की  तुलना  में  कम  डाक  टिकटें  जारी  की

 गई  शरीर

 बया  सरकार  का  विचार  नेताजी  के  सम्मान  में  कौर  डाक  टिकें  जारी  करने

 का  है  जिससे  जनता  की  इस  बारे  में  भेदभाव  की  धारणा  न  बने  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  कु०  :

 23  जनवरी  ,  1964  को  15  तथा  55  पैसे  के  मुल्य वर्गों  में  दो  स्मारक

 टिकट  निकाले  गए  जिनकी  कुल  संख्या  चालीस  लाख  थी  जबकि  हरेक  नये  डाक-टिकट  की

 सामान्य  मांग  बीस  लाख  की  होती  छः  महीने  बाद  इन  टिकटों  में  से  लगभग  2  लाख

 टिकट  बिना  बिके  रह  गए  थे  ।

 स्मारक  डाक-टिकट  फिर  से  नहीं  छापे  जाते  |

 बिशेष  स्मृति  टिकट  जारी  करना

 504.  श्री  समर  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 महात्मा  गांधी  शताब्दी  समारोह  तथा  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की  आजाद

 हिन्दी  सरकार  की  रजत  जयन्ती  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  ने  इन  अवसरों  पर

 विद्वेष  गाँधी  टिकट ,  नेताजी  टिकट  तथा  ग्रा ज़ाद  हिन्द  टिकट  छापने  तथा  जारी  करने  की

 कोई  योजना  बनाई  है  ;
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 यदि  न  तो  इन  टिकटों  का  डिजाइन  क्या  होगा  ;  शौर

 यदि  नहीं  ,
 तो  इसके  क्या  कारण हैं  :

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  हु ०  Fo  गुजराल )
 :

 2  भ्रकतूबर  ,
 1969  को  महात्मा  गांधी  शताब्दी  समारोह  के  अवसर  पर  स्मारक

 डाक-टिकटें  का  एक  सेट  जारी  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।  नेताजी  सुभाष  चन्दू  बोस

 की  orate  हिन्द  सरकार  के  रजत  जयन्ती  समारोह  के  सम्बन्ध  में  डाक-टिकट  जारी  करने

 का  कोई  भी  प्रस्ताव  प्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  श्र  है
 |

 तथा  (7)  भ्र भी  तयार  किये  जाने  हैं
 ।

 Production  of  Foodgrains

 505.  Shri  Sheopujan  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state  ;

 (a)  the  method  hy  which  the  figures  regarding  production  of  foodgrains  were  calculated

 in  1967  a

 (b)  whether  those  figures  are  reliable  ;

 (c)  if  so,  the  quantity  of  rice  in  maunds  harvested  in  Agrahayana,  1967  and  the  quan-
 tity  of  wheat  in  maunds  harvested  in  Vaishakh  1967  accordingly  ;  and

 (d)  the  shortage  of  foodgrains  in  maunds  estimated  in  1967  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture.  Community  Deve-

 lopment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  The  Final  Estimates  of  foodgrains  production  for  the  agricultural  year  1966  ण्  were
 framed  according  to  tne  usual  method  of  area  enumeration  and  crop  ‘cutting  surveys  for

 estimation  of  yields,

 (b)  Yes  Sir.  However,  the  Final  Estimates  for  1966-67  are  subject  to  revision  according
 to  usual  procedure  when  more  complete  information  in  respect  of  area  and_  yields  based  on

 crop-cutting  surveys  become  available  at  the  time  of  issue  of  the  Final  Estimates  of  foodgrain
 production  for  the  following  year.

 (c)  The  figures  cf  production  of  rice  and  wheat  during  1966-67  are  as  under  e

 Final  Estimates  1966-67

 Mill  ion  tonnes 10n  tonnes  iv £4 | ॥  दे  ही
 Millio:  nm  maunds

 Rice

 13-3  357°4 Autumn
 Winter  15.4  4.1 Ral,  5

 Summer  1,7  46.7

 Wheat:  (rabi)  11.5  308.8

 The  figures  of  production  for  1967-68  will  be  available  when  Final  Eastimates  for  these

 crops  are  framed.

 (d)  In  the  absence  of  any  scientific  and  comprehensive  survey  on  consumption  and  in

 view  0  f द  the  fact  that  the  requirements  of  foodgrains  are  also  elastic  to  some  extent  depending
 on  the  availability  of  foodgrains  and  other  substitute  food  stuffs,  their  comparative  prices,

 levels  of  income,  popultation  growth  and  extent  of  urbanisation  etc.,  it  is  not  possible  to

 indicate  any  precise  quantitative  estimates  of  foodgrains  requirements  or  shortfall  in  any  given
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 year.  However  a  quantity  of  9,  4  million  tonnes  (251.  3  million  maunds)  of  foodgrains  was

 imported  during  1967.

 Sugar  Mills  in  Bihar

 506.  Shri  Ran  Aawatar AAV ८  &.  Sh ONRaseri  Wilh  ald  ava  1114. Mini  ster  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  sugar  mills  in  Bihar  at  present;

 (b)  the  number  of  mills  running  and  the  number  of  those  which  have  been  closed

 down;

 (c)  the  minimum  and  maximum  price  of  sugarcane  per  maund  being  paid  to  the

 farmers  by  the  mills  where  crushsing  of  sugarcane  is  going  on;

 (d)  the  quantity  of  sugar  likely  to  be  produced  during  the  current  season  and  the

 quantity  of  sugar  produced  last  year;

 (e)  whether  the  quantity  of  sugarcane  crushed  during  the  current  year  is  less  or  more

 as  compared  to  that  of  last  year;  and

 (f)  whether  Government  propose  to  give  some  incentive  to  the  farmers  for  producing
 more  sugarcane  and  if  so,  the  nature  thereof?

 The  Miuastex  of  State  in  the  Community Ministry  of  Food,  Agriculture,
 Development  and  Co.operation  (Shri  Annasaheb  Shinde) :

 (a)  29,

 (b)  26  sugar  mills  wotked  during  the  current  year  out  of  which  have  closed  down.

 (c)  The  price  of  sugarcane  being  paid  at  present  by  sugar  mills  in  Bihar  ranges

 between  Rs.4.00  and  Rs.  5.00  per  maund.

 (d)  Sugar  production  in  Bihar  during  1967-68  season  is  estimated  at  1.45  lakh  tonnes

 as  against  2.11  lakh  tonnes  produced  last  year.

 (6)  The  quantity  of  sugarcane  crushed  during  the  current  year  is  less  as  compared  to

 last  year.

 (f)  The  policy  of  partial  control  of  sugar  which  enables  the  sugar  mills  to  pay  prices

 for  sugareane  higher  than  the  minimum  fixed  by  Government,  provides  an  incentive  to

 farmers  to  produce  more  sugarcane.

 Food  Supply  to  Bihar

 5(07.  Shri  Ra  mavatar  Shastri:  will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  joint  Emergency  Committee  constituted  by  the  Central  Government  and
 mew.  14 mat  in  Pa  tna  on  the  15th the  Government  of  Bihar  for  drought  and  famine  relief  works

 January,  1968;

 (b)  whether  the  representatives  of  Bihar  Government  demanded  the  increased  supply
 of  foodgrains  to  Bibar  in  February,  1968,

 (c)  if  so,  the  quantity  demanded;  and

 (d)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Co-operation  (Shri  Shinde) :

 (a)  Yes,  Sir:

 (b)  and  (c)  The  Bihar  Government  wanted  that  the  minimum  allotment  of  foodgrains
 m  Ont. snth for  Bihar  should  be  90,000  tonnes  per

 380



 15  19  लिखित  उत्तर

 -
 (d)  It  was  explained  that  the  Central  Government  would  continue  tu  allot  the

 maximum  possible  quantitics  of  food  grains  to  Bihar  subject  to  the  overall  availability  and

 the  needs  of  other  States.

 चोरी  का  आंशिक  विनीत

 508.  श्री  ब०  क्  दास  चोरों  att  ईश्वर  ५ रेडडी

 श्री  काशीनाथ  पाइ  श्री  अटल  fa  बाजपेयी

 श्री द०  ब०  राजू

 क्या  खाद्य  तथा  क्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  चीनी  पर  श्रांधिक  विनियंत्रण  नीति  का  मुल्यांकन  किया  है

 यदि  तो  क्या  यह  नीति  उपभोक्ताश्रों  के  लिये  लाभदायक  रही  ae

 यदि  तो  sar  सरकार  का  इसमें  रूपभेद  करने  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  al

 साहिब

 कौर
 :

 जी  चीनी  पर  से  आंशिक  विनियन्त्रण  की  नीति ने  चीनी

 मिलों  को  गन्ने  की  सप्लाई  बढ़ाने  तथा  गत  वर्षा  के  स्तर  पर  चीनी  के  उपात्दन  को  कायम

 रखने  में  सहायता  की  है  ।  इसके  कारण  निश्चित  मूल्यों  पर  चीनी  की  देशीय  उपभोक्ता ग्र ों  की

 काफीं  मांग को  पूरा  किया  जा  सकेगा  ॥

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 चीनी  का  fata

 509,  st  1: (५!  कृ०  दास  चौधरी  श्री  काफ़ी  नाथ  पाण्डे

 क्या  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  ag  में  निर्यात  के  लिये  कितनी  चीनी  रखी  गई  कौर

 aa  तक  कितनी  चीनी  का  निर्यात  किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  श्री

 साहिब  fare  )

 )  95,000  टन  |

 कुछ  नहीं
 |

 उपभोक्ता  मलय  सूचकांक

 510,  डा०  रानी  सेन  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  एक  afer  भारतीय  विशेषज्ञ  समिति  ने  हाल  ही  में  पता

 लगाया  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  अब  तक  लागू  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  की  गणना  गलत  थी

 arc  परिश्रमी  बंगाल  के  कर्मचारियों  को  करोड़ों  रुपये  का  धोखा  दिया  गया  है  ;  कौर
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 यदि  तो  सरकार  ने  कर्मचारियों  को  नियोजको ंसे  बकाया  राशि  दिलाने  के  लिये

 क्या  कायंवाही की  है  ?

 शरम  तथा  रोजगार मंत्री  :

 ate  भारत  सरकार  ने  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  सलाह  से  विशेषज्ञों

 की  एक  समितिਂ  नियुक्ति  की  थी  i  इस  समिति  की  नियुक्ति  श्रव्य  बातों  के  भ्र ति रिक्त  कलकत्ता

 के  लिए  1944  की  पश्चिम  बंगाल  उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक  की  पुरानी  शय  खला  को

 निश्चित  करने  वाले  प्रयासों  में  कलकत्ता  के  ही  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  की  श्रम  ब्यूरो
 1960  वाला  नवीन  श्यूखला  को  ध्यान  में  रखकर  आवश्यक  परिवर्तनों  का  सुभाव  देने  के

 की  गयी  थी  ।  समिति  की  रिपोर्ट  जो  अक्बर  1967  में  प्राप्त  हुई  थी  विचार  fear

 जा  रहा है  ।  इस  रिपोर्टे  में  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  है  जिसके  वाधीन  मजदूरों  को  भ्र पर्याप्त

 मजदूरी  भ्रथवा  प्रतिपूर्ति  देने  की  व्यवस्था  हो  ।

 लोक  सभा  के  स्थानों  के  लिए  उपचुनाव

 511.  थी  यद्यपि  नया  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  लोक  सभा  के  बहुत  से  स्थान  खाली  पड़े  हैं  ;

 यदि  तो  ये  स्थान  कब  से  खाली  पड़े  हैं  रोक  इसके  बया  कारण  हैं  ;  कौर

 इन  स्थानों  के  कब  तक  भरे  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विधि  मंत्री  गोविन्द  :

 ate  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 में  रखा  fat  संख्या  एल ०
 eo  69/68]

 पक्ष-त्याग  को  रोकने  के  लिये  विधान

 512.  श्री  यश्पाल  श्री  कशी  नाथ  पाण्डेय :

 क्या  fafa  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 (%)  क्या  कोई  ऐसा  विधान  पुरःस्थापित  करने
 के

 प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 कि  विधान  सभा  या  लोक-सभा  के  निर्वाचित  सदस्य  के  निर्वाचन  जो  एक  पक्ष  को  त्याग

 कर  दूसरे  में  शामिल  होता  शून्य  घोषित  कर  दिया  जाए भर

 यदि  तो  ऐसा  विधान  कब  पुरःस्थापित  होने  की  सम्भावना  है  ?

 विधि  मंत्री  गोविन्द  सभा  में  8  1967

 को  अंगीकार  किए  गए  प्राइवेट  सदस्य  के  एक  संकल्प  के  अनुसरण  में  सरकार  धवारा  राजनीतिक

 दलों  के  प्रतिनिधियों  ste  संवैधानिक  विशेषज्ञों  की  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  बनाई  जा  रही  है  जो

 विधायकों  द्वारा  दलों  के  प्रति  अपनी  निष्ठा  बदलने  श्र  भ्र क्सर  सदन  में  दूसरे  पक्ष  में  जा  मिलने  की

 समस्या  पर  हर  पहलु  से  विचार  करेगीं  कौर  इस  मामले  में  ध्वनि  सिफारिशें  करेगी  ।  विधान

 के  पुरःस्थापन  का  प्रश्न  समिति  की  सिफारिशों  के  ज्ञात  हो  जाने  के  पहचान  हीं

 382



 26  1889  (a)  लिखित  उत्तर

 ——  एट  डट  टा

 1967-68  में  मोनो  नम  कमी

 513.  श्री  यशपाल  सिंह  :  \ ait  प्रकाश वीर  शास्त्री  :

 श्री ई  | (५  राज ू:

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1967-68  में  देश  में  चीनी  के  उत्पादन  में  भारी  कमी

 हुई

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य
 में  चीनी  का  कितना  उत्पादन  कम

 इसके  क्या  कारण  कौर

 देश  में  चीनी  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  भी  अन्ना साहिब

 जी  नहीं  ।
 1967-68  में  7  फरवरी  1968  तक  चानी  का  उत्पादन  उसी  तारीख

 तक  गत  वर्ष  के  14.10  लाख  टन  के  विरुद्ध  14.22  लाख टन  था  ।

 से  गत  ay  की  भांति  1967-68  में  भी  चीनी  की  सप्लाई  कम

 रहेगी  ।  सरकार  द्वारा  आंशिक  विनियंत्रण  की  नीति  लागू  करने  का  रद्द द्य
 गन्ने  के  मूल्य को

 बढ़ाना  है  भ्र ौर  इस  प्रकार  उसके  तथा  चीनी  के  उत्पादन को  बढ़ाना  है  |

 दिल्ली  में  गेहूं  का  राशन

 श्री  शारदा  नन्द 514,  श्री  यश्पाल  fag  :

 att  रा०  tao  विद्यार्थी  :  at  हुकम  चन्द  कछवाय :

 कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  दिल्ली  प्रशासन  ने  राजधानी

 में  गेहूं  का  राशन  समाप्त  करने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार से  बातचीत  की  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना सा हित

 :

 दिल्ली  के  मुख्य  कार्यकारी  परिषद ने  सुभाव  दिया  है  कि  केवल  देशी  गेहूं  का  ही

 राशन  समाप्त  किया  जाये  ।

 इस  पर  विचार  तब  ही  किया  जा  सकता  जब  खुले  बाजार  में  देशी  गेहूँ

 उपलब्ध  होगा  ।

 Sugarcane  Price

 515.  Shri  Inder  J.  Malhotra:  Shri  Prakash  Vir  Shastri
 Shri  Ram  Sewak  Yadav:  Shri  mji  Ram:

 Shri  Maharaj  Siagh  Bharati  :  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:
 Dr.  Surya  Prakash  Puri:

 Will  the
 Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  farmers  are  reluctant  to  increase  the  acreage  of  sugar-
 cane  due  to  the  low  floor  price  fixed  by  Government  ;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  purpose  to  announce  an  increase  in  the  floor  price
 of  sugarcane  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  aod  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  No,  Sir.  Under  the  policy  of  partial  control  of  sugar  the  farmers  arc  generally

 getting  a  much  higher  price  than  the  floor  price  fixed  by  Government  for  sugarcane.

 the (b)  Does  not  arise.  Government  has  decided  to  maintain  minimum  price  of

 sugarcane  for  1968-69  at  the  same  level  as  in  1967-68,

 Spraying  of  Fertilizers

 516,  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  2  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  extent  to  which  the  experiment  of  spraying  the  solutions  of  chemical  fertilizers

 on  plants  has  been  successful  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  less  quantity  of  fertilizer  is  required  for  spraying  on

 plants  as  compared  to  the  quantity  required  for  mixing  with  soil  ;

 (c)  if  so,  the  action  taken  to  popularise  the  method  of  spraying  the  solution  of  ferti-

 lizers  in  view  of  the  shortage  of  fertilizers  ;  and

 (d)  whether  the  experiments  of  Phosphorous  and  Potash  in  addition  to  the  experiments
 of  Nitrogen  have  also  proved  effective  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 of  urea, (a)  Experiments  on  fertilization  of  crops  like  rice,  wheat,  etc.  by  foliar  spraying
 which  is  a  nitrogenous  fertilizer.  have  been  conducted  at  various  Research  Stations  in  the

 country.  The  results  obtained  have,  indicated  that  some  saving  of  the  fertilizer  can  be  done

 by  using  part  of  the  dose  of  nitrogen  as  spray  fertilizer  in  combination  with  soil  application.
 ॥ 4४  also  increases  the  efficiency  of  the  fertilizer.  Further  studies  on  foliar  fertilization  using
 other  liquid  nitrogenous  fertilizers  are  being  made.

 need (b)  Foliar  application  of  urea  if  properly  executed  as  per  recommendations  will

 less  of  fertilizer  as  compared  to  its  soil  application.

 (c)  State  Govt.  have  already  been  addressed  by  the  Extension  Directorate,  Ministry  of

 Food  and  Agriculture,  Community  Development  and  Co-operation,  Department  of  Agriculture
 for  foliar  application  of  urea.

 (d)  Only  a  few  experiments  on  foliar  application  of  phosphatic  and  _potassic  fertilizers

 have  so  far  been  taken  up.  The  results  are  still  inconclusive.

 Modernised  Rice  Mills

 517.  Shsi  Maharj  Singh  Bharati  ;  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricul-
 ture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  modernized  rice  mitls  which  started  working  last  year  ;

 (b).  the  number  of  rice  mills  which  have  started  working  this  year

 (¢)  the  agency  to  which  the  work  of  procuring  paddy  in  accordance  with  the  capacity
 of  these  ‘mills  has  been.  assigned;  and

 (d)  the  probable  number  and  capacity  of  such  rice  mills  by  1970-71  200  where  these
 mills  would  be  set  up  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (  Shri  Annasahib  Shi  maa):

 (a)  Seven.

 (b)  Nil.

 (c)  The  co-operative  and  the  public  sector  agencies  responsible  for  the  working  of  the

 mills  procure  paddy  for  these  mills.

 (d)  Apart  from  the  seven  rice  mills  already  established  ,  94  modern  rice  mills  of  4

 tonnc/hour  capacity  will  be  set  up  by  the  Food  Corporation  of  India.  Tho  locations  of  these

 mills  are  being  selected.  The  programme  of  establishment  of  modern  rice  mills  and  moder-

 nizing  existing  nce  mills  by  the  introduction  of  improved  equipment  is  under  consideration

 of  the  Government.  Most  of  the  new  mills  will  come  up  in  paddy-growing  areas  with  sub-

 stantial  marketable  surpluses.

 Purdah  System
 . 51  Shri  Hardayal  Devgua  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state  .

 (a)  whether  Government  propose  to  ban  purdah  system  among  Indian  women  ;

 (b)  if  so,  when  and  in  what  manner  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Law  (Shri  Govinda  Menon)  :

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  The  abolition  of  the  purdah  system  (which is  essentially  a  part  of  social  custom)
 can  be  achieved  only  by  educating  the  people  about  its  disadvantages  and  inculcating  in

 them  the  need  for  a  change.  It  is  fast  becoming  a  relic  of  the  past.

 International  Farm  Youth  Exchange  Programme

 519  Shri  Shashi  Bhushan  Bajpai:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  farmers  sent  to  5,  A.  so  far  under  the  International  Farm  Youth

 Exchange  Programme  ;

 {b)  the  criteria  prescribed  by  Government  for  the  selection  of  those  persons ;

 (c)  the
 countries

 other  than  U.  S.  A.  where  farmers  are  sent  under  this  programme  ;
 and

 (d)  how  the  exchange  programme  for  foreign  farmers  visiting  India  is  formulated  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Coop.  ‘Shri  Annasahib  Shinde):

 (a)  to  (d)  A  statement  ig  attached.  [Placed  in  Library.  See  No.  70/68]

 Unemployment  among  Educated  Persons

 520.  Shri  Shashi  Bhushan  Bajpai
 :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabi-

 litation  he  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of.  educated  and  skilled  unemployed  students  in  the  country  at

 present  ;

 (b)  the  percentage  of  annual  increase  in  the  number  of  such  students  ?
 ntn  the  far

 (c)  whether  the  attention  of  Government  has  been  draw  at  Lilt  mation  of  an  Educat-
 ed  Unemployment  Youth  Association  ;  and

 (d)  the  field  in  which  efforts  are  being  made  by  Government  to  reduce  unemployment  -?
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 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  :

 (a)  and  (b)  ;  Students  do  not  form  a  par  f  economically  active  population  and  are.
 not  included  in  the  labour  force  of  the  country.  The  question  of  their  being  uncmployed,
 therefore,  does  not  arise.

 (c)  No.

 are  to (d)  Various  development  programme  envisaged  in  the  annual  plan  expected

 provide  additional  employment  opportunities  in  the  coming  ye  urs.

 Migration  of  Buddhist  and  Christian  Refugees  from  East  Bengal

 521.  Shri  Shashi  Bhusan  Bajpai  Will  the  Minister  of  Lubour  and  Rehabili-

 ation  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Buddhist  and  Christian  refugees  who  have  co  ne  to  India  from  East

 Pakistan  so  far,  and

 (b)  the  places  where  they  have  been  settled  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilita-

 tion  (Shri  हड़  R.  Chavan)  :

 (a)  About  47,900  Christians  and  20,000  Buddhists  migrated  from  East  ican  till  1-6-64.

 Thereafter  religiou-wise  statistics  of  influx  are  not  available.  The  Ministry  of  External

 Affairs  have,  however,  cecently  issued  a  circular  to  the  concerned  State  (501४ ८1111111'1115  request-

 ing  them  to  maitain  religion-wise  statistics  of  migrants  coming  to  their  States.

 Assam (b)  Most  of  the  Christians  migrating  from  East  Pakistan  have  been  settled  in

 while  most  of  the  Buddhists  have  been  sent  to  NEFA.

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  भारत  में  आने  वाले  शरणार्थी

 522.  श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रहो  :  क्या  तथा  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  में  चिलका  के  निकट  भुसंडपुर  क्षेत्र  में  बसे  हुए  पूर्वी

 पाकिस्तान  से  झाये  हुए  शरणार्थियों  की  कठिनाइयों  का  ज्ञान  है  ;

 क्या  सरकार  इस  राज्य  में  बसाये  गये  झरणाधियों  के  लिये  राज्य  सरकार  को  कोई

 घन  दे  रही

 जिन  क्षेत्रों  में  दारणाधियों  को  बसाया  गया  है  शरणार्थियों  को  रोजगार

 देने  के  seer  से  उद्योगों  के  विकास  के  प्रयोजनों  स्थापित  किये  गये  पुनर्वास  उद्योग  निगम  ने

 उस  क्षेत्र में  कोई  रथ  किया है  ;  भ्रांत

 क्या  सरकार  उस  क्षेत्र  में  कुछ  उद्योगों का  विकास  करने  का  विचार  करेगी ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय में  उप-मंत्री  दा०  To  चव्हाण

 बहुत  वह  हुये  पूर्वी  पाकिस्तान  के  कुछ  परिवारों  को  उड़ीसा  में  भुसंडपुर  बस्ती मैं
 बसाया  गया  था  ।  इन  व्यक्तियों  से  किसी  कठिनाई  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  ad

 हुई  है
 ।

 से  aa  ।
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 उर्वरकों  का  आयात

 523  को  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  1968  में  उर्वरकों  के  आयात  के  लिये  waar  लक्ष्य  निर्धारित

 कर  लिया  है  ;

 क्या  उर्वरकों  के  आयात के  लिये  सरकार  ने  1967  में  जनवरी  1968

 तक  की  अवधि  में  ध्वन्य  देशों  के  फर्मों  के  साथ  कोई  करार  किया  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 समुदायिक  विकास  तथा  सरकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  site  जी  हां  ।

 67
 से

 08  तक  की  शारवती  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  के  आवंटन

 के  आधार  पर  जिन  मंत्रियों  के  लिये  करार  हुए  हैं  वह  संलग्न  विवरण  में
 हैं  ।

 में  wat  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  ato  71/68]

 उन्नत  बीजों  की  बिक्री

 524.  श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  :  शो  सावन  :

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :.

 क्या  खद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  विकसित  ग्र नाज़  के  बीजों  की  विशेषकर  ऐसी  जो

 सरकारी  तौर  पर  नहीं  दी  गई  की  बिक्री  में  हो  रहे  कदाचारों  की  we  सरकार  का  ध्यान

 दिल या  गया  है  ;

 क्या  कुछ  किसानों  द्वारा  प्रयोगात्मक  प्रयोजनों  के  लिये  उगाये  गये  नये  बीजों  के  बहुत
 अधिक  मुल्य  दिये  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  कया  ऐसे  कलाकारों  को  रोकने  के  लिए  विधान  बनाने  का  सरकार  का

 विचार  az

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  कौर  कितना  समय  लगाने  की  सम्भावना है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  :

 wf
 हां

 st  att

 शर  (a)  हिदायतें  जारी  कर  दी  गई  हैं  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिष
 द्  att

 उसके  अधीन  संस्थान  उन्नत  किस्मों  के  न्यूक्लियस  बीजों  के  सम् भरण  के  सम्बन्ध  में  प्री  -frattsr
 में  संवर्धन  के  लिए  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  मुख्य  प्राथमिकता  राज्यों  के  कृषि

 विभागों  एवं  कृषि  विश्वविद्यालयों  को  समझाने  के  लिए  ऐसे  कदम  भी  उठाए  जा  रहे  हैं  कि  इस
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 प्रकार  के  बीज  पहले  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  प्रदान  करें  ।  इस  कार्य  के  लिए  केन्द्रीय  राजकीय

 फार्मों  पर  उपलब्ध  सुविधाघरों  का  भी  उपयोग  किया  जायेगा  ।  प्री-रिलीज  अवस्था  में  उन्नत

 किस्मों  के  क्षेत्र-परीक्षण  में  किसानों  का  सहयोग  आवश्यक  हुआ  तो  वहां  यह  श्रत्यपघिक  सीमित

 मात्रा  में  होगा  ale  gestalt  एवं  सम्बन्धित  कृषकों  में  पारस्परिक  सम  होता  जिसके  द्वारा

 परीक्षण  के  दौरान  कृषकों  द्वारा  उत्पादित  बीज  उनके  द्वारा  बीज  रूप  में  प्रयुक्त  नहीं  किया

 बल्कि  सम्बन्धित  अ्रतुष॑ंधान  संस्थान  को  उचित  मृत्य  पर  वापिस  कर  दिया  जायेगा  ।  यदि

 ये  हिदायतें  को  रोकने  में  ग्राम  तो  श्रधघिनियम  बनाने  शौर  wer  कोई  साधन

 शभ्रपनाने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  ।

 सामुदायिक  विकास  तथा  पंचायतीराज के  राज्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 525.  श्री  मयावन :  क्या  खश  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  29  1967  को  राज्य  के  मुख्य  मंत्रियों  तथा  राज्यों

 के  सामुदायिक  fasta  तथा  पंचायती  राज  मंत्रियों  का  सम्मेलन  होना  किन्तु  वह  स्थगित

 कर  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 अरब  यह  सम्मेलन  कब  भ्र ौर  कहां  पर  होगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 गुरु पप स्वामी )

 जी  ait

 उक्त  सम्मेलन  की  चर्चा  में  बहुत  से  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  भाग  न  ले  सकने  के

 कारण  स्थगित  करना  पड़ा  ।

 सम्मेलन  के  नये  स्थान  तथा  तारीख  का  अभी  फैसला  नहीं  gar  ।

 दिल्ली में  नादान  को  मात्रा

 526.  श्री  म०  ला०  सोंधी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  कि  देश  में  खाद्य  स्थिति  में  हुए  सुधार  को  दृष्टि  में

 रखते  हुए  दिल्ली  में  parse  का  राशन  12  किलोग्राम  प्रति  व्यक्ति  से  बढ़ाकर  पहले  की  तरह

 2  किलोग्राम  कर  दिया  जाये

 क्या  सरकार  को  उन  कठिनाइयों  का  पता है  जो  श्राम  आदमी  को  अनाज  सम्बन्धी

 mail  आवश्यकताएँ  पूरी  करने  के  मामले  में  उठाने  पड़  रही  हैं  ;
 कौर

 tat  में  की  गई  कटौती  को  समाप्त  करने  की  घोषणा  कब  तक  किये  जाने  की

 प्राधा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना सा हित

 इस  समय  इस  प्रकार  की  कोई  योजना  तव्रिचाराधीन  नहीं  है  ।

 जी
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 जन  वितरण-पद्धति  के  wears  माँग  को  पूरा  करने  के  लिये  जब  सरकार  के  पास

 उार  ay
 पर्याप्त  मात्रा  में  भ  1 ६.  ort  |

 दिल्ली  दुग्ध  योजना

 527.  at  म०  ला०  सौंपा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करने  कि

 क्या  यह  सच है  कि  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  कर्मचारियो ंने  16  1968

 को  विरोध  दिवस  मनाया  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ate

 कर्मचारियों  की  माँगों  को  पुरा  करने  के  लिए  बया  कार्यवाही  गई  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अन्नासाहिव

 दिए

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  कुछ  कर्मचारियों  ने  16  1968  को  विर/घ-दिवस

 बताया  था  ॥

 इस  विरोध-प्रदर्शन  का  आयोजन  केन्द्रीय  डेरी  के  मजदूर  संघ  ने  किया  जो  कि

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  में  एक  गेर-मंजूर  शुदा  संघ  क्योंकि  दोनों  संघो  के  वापस  में  विलय

 होने  att  श्राम  चुनाव  पर  उनकी  वापसी  बात-चीत  प्रसाद  हो  गई  थी  ।

 प्रबन्ध  ने  गर-मंजूरशुदा संघ
 को  मांग  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।

 दूघ  के  कार्डों  के  लिए  आवेदनपत्र

 528.  श्री  म०  ला०  सोंधी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  रगे कि

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  दिल्ली  की  जनता  की  श्रावश्यक्ताश्रों  को  कब  तक

 पूरी  तरह  पूरा  किये  जाने  की  सम्भावना

 दूघ  के  कार्डों  aaa  टोकन  जारी  करने  के  लिए  कितने  भ्ावेदनपत्रोਂ  पर  कभी
 fret

 किया  जाना  शेष

 क्या  यह  वच  है  कि  हाल  ही  की  जांच के  बावजूद  ऐसे  बहुत  से  टोकनों  का  प्रयोग

 किया  जा  रहा  है  जिनके  वास्तविक  स्वामी  दिल्ली  छोड़कर  जा  चुके  ak

 क्या  इसके  बारे  में  किसी  ठोस  जांच  का  प्रबन्ध  गया  है
 ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  at  अन्ना साहिब

 यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  दिल्ली  के  नगर-क्षेत्र  में  प्रतिदिन  5  लाख  लिट

 aq  की  खपत  होती है  ।  लगभग  2.2  लाख  लिटर  दूध  प्रतिदिन  वितरित  करने  के  चालू  स्तर  को

 बनाये  रखने  के  लिए  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  पर्याप्त
 दूघ

 प्राप्त  करने  में  जिन  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  उन्हें  देखते  हुए  ail  यह  अनुमान  लगाना  कठिन है  दिल्ली
 दुग्ध

 दिल्ली  जनता  की  पूरी  श्रावश्यकताओओਂ  को  कब  तक  पूरा कर  सकेगी ।
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 का  नी  5  विधि

 दूध  के  नए  टोकन  जारी  करने
 के  लिए  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  पास  20-1-68

 को  54,429  श्रावेंदन  पत्र  दोष  थे  ।

 जी  हा ॥

 gy  जांच  किया  जाना  वास्तविकता  में  श्रसम्भव  fae  जांच  को  कौर  अधिक

 प्रभावशाली  करने  के  लिए  निम्नलिखित  बातों  में  से  किसी  एक  के  श्राघार  र  टोकनों  के

 fan  स्वामियों  की  जांच की  जा  रही  है

 काड

 तमंचा  रियो  के  मामले  में  परिचय  काड

 -पानी/बिजली के  बिल  के  द्वारा  यदि  ag  टोकन  के  स्वामी  के  नाम  में  हैं

 दिल्ली  दुग्ध  योजना

 चक 529.  श्री  म०  ला  सोंधी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चक

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  वाणिज्य  आधार  पर  चलाने

 तथा  इसके  एक  स्वायत्तशासी  संगठन  बनाने  का  है  जिससे  इसके  काम  में  होने  वाले  विलम्ब  को  हटाया

 जा  सके  ;  शौर

 यदि  तो  कब  ?

 खाद्य  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन ना साहिब

 ate  )

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  एक  caramel  निगम  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार

 विचार  कर  रही

 ऐसा  करना  कब  सम्भव  होगा  यह  बताना  कभी  सम्भव  नहीं  है  ।

 Old  Lajpat  Rai  Market,  Delhi

 e 530  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Shri  Bal  Raj  Madhok  °
 Shri  T.  P.  Shah

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that.the  construction  of  old  Lajpat  Rai  Market,  Delhi  has  been

 suspended  for  the  last  12  years  on  account  of  non-payment  of  funds  by  the  Central  Govern-
 ment  to  the  Delhi  Municipal  Corporation  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefore?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilita-
 tion  (Shri  D.  R.  Chavan)

 (a)  No,  Sir.  The  construction  ofthe  market  was  started  through  the  छि  P.  W.  D
 and  half  of  it  was  already  completed  by  1958.  The  other  half  could  not  be  constructed  because
 of  heavy  squatting  In  May,  1962,  the  Delhi  Municipal  Corporation  offered  to  construc
 the  second  sector  of  the  Market  and  administrative  approval  to  an  expenditure  of  Rs.  12.3'
 lakhs  was  issued  in  October,  1962.  A  sum  of  Rs.  1  lakh  was  paid  to  the  Municipal
 Corparation  in  1961-62  and  the  entire  sum  ofRs.  12.37  lakhs  was  paid  by  the  year
 1965-66.  In  November,  1965,  the  Corporation  revised  the  original  estimates  and
 consequently  a  further  sum  of  Rs.  3.72  lakhs  was  paid  in  May  1967.  In  July,  1967
 ‘the  Corporation  asked  for  some  funds  for  improvement  of  roads  etc.  and  a  sum  of  Rs.
 60,000  has  been  sanctionedin  December,  1967.
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 (b)  Does  not  arise.  Funds  have  been  made  available  to  the  Municipal  Corporation
 according  as  the  work  has  progressed.

 Shops  For  Displaced  Persons  in  Delhi

 531.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  shops  constructed  so  far  by  the  Government  in  Delhi  for  the  displaced

 persons  have  been  sold  to  the  allottee  on  hire-purchase  basis  or  on  lease;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  shops  on  old  Lajpat  Rai  Market  are  not  being  sold

 to  the  allottees  on  the  said  basis  inspite  of  a  demand  by  them  to  this  effect;  and

 (c)  if  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilita-
 tion  (Shri  D.  R.  Chavan)

 (a)  The  shops  which  have  been  constructed  on  land  which  belongs  to  the  Department
 of  rehabilitation  have  been  sold  to  the  displaced  persons.  Where  the  land  does  not  belong

 to  the  Department  of  Rehabilitation,  the  shops  bave  been  allotted  on  rent.

 (b)  and  (c)  The  shops  constructed  in  the  Lajpat  Rai  Market  aré  not  being  sold  to
 the  allottees  as  the  land  on  which  they  have  been  built  does  not  belong  to  the  Department
 of  Rehabilitation.

 Release  of  Sugar  to  States

 533.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:
 will

 the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  asked  the  sugar  mill  owners  to  release

 1  lakh  tonnes  of  sugar  for  the  State  Governments  and  66  thousand  tonnes  of  sugar  for  sale

 in  the  open  market  within  30  days  with  effect  from  the  23rd  December,  1967.

 (b)  if  so,  the  result  thereof;  and

 (c)  the  quantity  of  sugar  supplied  to  the  various  States,  separately?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Co-operation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :

 (a)  Yes,  Sir.  sugar  mills  were  directed  to  sell  one  lakh  tonnes  of  sugar  to  various
 were  also State  Governments  or  their  nominees  from  the  23rd  of  December,  1967.  They

 permitted  to  sell  66,000  tonnes  of  sugar  in  the  free  market  from  the  same’  date.  In  the  case

 of  sugar  to  besold  to  the  State  Governments  the  delivery  period  was  45  days  and  in  the

 case  of  sugar  to  be  sold  in  the  open  market  the  delivery  period  was  30  days.

 (b)  The  sugar  released  to  State  Governments  became  available  for  distribution  mainly
 to  domestic  consumers  at  fixed  prices.  The  free  sale  sugar  became  available  in  the  free

 market.

 (c)  Only  levy  sugar  is  supplied  on  a  State-wise  basis.  The  quotas  of  individual

 States  are  given  in  the  attached  statement.  (  Placed  in  Library.  See  No.  LT-72/68
 )

 Production  of  Mexican  Variety  of  Wheat  in  Rajasthan

 534.  shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be
 e e pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a.fact  that  an  enormous  quantity  of  Mexican  wheat  has  been

 produced  in  Rajasthan  this  year  ;

 (b)  if  so,  the  acreage  of  land  ov  which  Mexican  wheat  was  grown ;
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 (c)  the  acreage  of  land  likely  to  be  under  the  cultivation  of  Mexican  wheat  next
 year;  and

 (d)  the  maximum  yield  of  Mexican  wheat  obtained  per  acre?

 The  Minister  of  State  in  The  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Co-operation  (Shri  Aanasahib  P.  Shinde)

 (a)  In  view  of  the  favourable  season  it  is  expected  that  production  of  Mexican  wheat
 n  Rajasthan  during  this  year  is  likely  to  be  higher

 (b)  During  Rabi,  1966-67,  the  Mexican  varieties  of  wheat  were  grown  over  an  area

 of  23,801  acres  For  Rabi  1967-68,  a  tentative  target  of  3.00  lakh  acres  has  been  fixed

 The  information  regarding  actual  coverage  is,  however,  still  awaited  from  the  ate  Govern-

 ment

 (c)  The  target  for  Rabi,  1668-69  is  still  to  be  finalised

 (d)  The  maximum  yield  of  Mexican  wheat  obtained  in  Rajasthan  during  Rabi,  1966-

 67  was  8,200  pounds  per  acre.  Similar  information  in  respect  of  Rabi,  1967-68  is  expected
 to  become  available  after  the  harvest  of  the  rabi  crops

 श्रीलंका  से  वापस  आय  हए  भारतीय

 535,  श्री  ईश्वर  रडी  क्या  श्रम  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  1964  के  भारत  श्रीलंका  के  श्रन्तगंत  श्रीलंका  से  भारतीयो  का

 नियमित  रूप  से  स्वदेश  लौटाना  शुभारम्भ  हो  गया है  ;  सनौर

 यदि  तो  भारतीयो  के  पहिले  जत्थे
 को  श्रीलंका  से  भारत  पहुँचने  की  कब  तक

 सम्भावना  है
 ?

 रोजगार  तथा  प्रवास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दा०  रा०

 नहीं  ।

 )  भारतीयो  के  पहने  जत्थे  की  श्रीलंका से  भा
 रत NAG  ots

 न्  bs  |  की  निश्चित  fafa

 बताना  इस  समय  संभव  नहीं  है  ।

 चावल  का  निर्यात

 536.  श्री  देवकीनन्दन  उठो  दिया  श्री  लो ला घर  कट की  :

 श्री  श्रीगोपाल  साब  श्री  बेगीदांकर  फार्मा

 ry क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  अरन्य  देशों  को  चावल  का  निर्यात  प्रारम्भ  कर  दिया

 यदि  at  1967-68  में  देश
 में

 चावल  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुमा

 कौर  उत्पादन  की  तुलता  में  इसकी  मांग  कितनी  थी

 इसी  अवधि  में भ्र न्य  देशों से  चावल का  कुल  कितना  आयात  किया  भ्र

 fr  देता  ये है  ह  ५  ba | चावल  का  निर्यात  करने  का  क्या  कारण  जब  चावल  की  कमी है  ?
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 सामुदायिक  fama
 तथा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  (  श्री  अन्न साहिब

 शिन्दे  )  :

 व्र  1962  से  geet  किस्म  का  बासमती  चावल  निर्यात  किया  रहा  wa

 तक  वार्षिक  निर्यात  2,000  से  5,000  टन  के  बीच  है

 av  1967-68  में  हुए  चावल  के  उत्पादन  का  ठीक  अनुमान  केवल  श्रप्रल  1968

 में  ही  लग  सकता  है  ।  परन्तु  इस  समय  तक  जो  अनुमान है  इसके  प्रनुपार  विमान  चावल  की

 फसल  गत  ay  को  तुलना  में  weal  होगी  ।

 किसी  भी  खाद्यान्न  की  देश  में  प्रावव्यकता  का  होना  ठोक  नही ंहै  तथा  बहुत  सी  बातों

 पर  आधारित  है  जैसे  किसी  विशेष  अनन  की  वैकल्पिक  खाद्यों  का  मिलन  तथा  विभिन्न

 खाद्यान्नों  के  तुलनात्मक  भाव  ।  वैज्ञानिक  उपभोग  सर्वेक्षण  की  अनुपस्थिति  के  कारण  किसी  विशेष

 eq  के  बारे  में  कहना  तो  अलग  देश  की  खाद्यान  की  सामान्य  रूप  से  मांग  की  मात्रा  के

 बारे  में  भी  कहना  सभा  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिक्त  fata  wea  देश  में  उत्पन्न  होता  है  वह

 बीज  के  लिये  कौर  खाने  के सारा  उपभोग  नहीं  होता  क्योंकि  उसमें  से  कुछ  भाग

 लिये  रखा  जाता  है  तथा  उत्पादकों  ate  carnal  के  भंडारों  के  लिये  रखा  जाता  इस

 लिये  देश  में  चावल  के  उत्पादन  तथा  मांग  के  बारे  में
 जो  तुलना  wt  में  पूछी  है  वह  संभव

 नहीं है  ।

 वह  1967-68  में  (  aaa  से  जनवरी  1968  चावल  का  कुल  इनायात

 3,96,600  मेट्रिक  टन  था  ।

 बढ़िया  किस्म  के  बासमती  चावल  के  थोड़ी  मात्रा  में  निर्यात  करने  का  देश  की

 सप्लाई  स्थिति  पर  महत्वपूर्ण  प्रभाव  नहीं  पड़  सकता  ।  फिर  भी  बहुत  मात्रा  में  घटिया  चावल  को

 बढ़िया  बासमती  चावल  के  तुलनात्मक  रूप  से  बहुत  मूल्यों  पर  ग्रायात  किया  जाता  है  जिसका

 उपभोग  यहाँ  बहुत  है  ।

 राजस्थान  को  खाद्यान  की  संभरण

 537.  श्री  देवकी  नन्दन  पटो दिया  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  राज्य  में  गंभीर  खाद्य  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है

 क्योंकि  राज्य  सरकार  के  इस  प्रतिरोध  को  पूरा  नहीं  किया  गया  है  कि  राज्य  का  खाद्यान्न  का  कोटा

 बढ़ा  दिया  जाये  ;

 क्या  यह  भी  सच
 है  कि  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  गेहूँ  का  मासिक  कोटा

 बढ़ाकर  20,000  टन  तथा  चीनी  का  ५,800  टन  करने  का  अ्रनुरोध  किया  है  ;

 क्या  1967  में  24,400  टन  गेहूँ  की  सप्लाई  बकाया  रह  गई

 कौर

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  खाद्यान्न  की  सप्लाई  के  कोट  के  बढ़ाने  के  राज्य
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 eee

 के  अनुरोध  पर  विचार  किया
 है

 और  क्या  राज्य  सरकार  को  जो  गेहूँ  सप्लाई  होना  था  ag  दे

 दिया  गया  है
 ?

 क  सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना सा हित

 शिन्दे  है

 जी  नहीं  ।

 (a)  राजस्थान  सरकार  ने  अपने  गेहूं  के  मासिक  कोटा  को  20,000  टन  बढ़ाने  को  कहा

 है  तथा  उद्ग्रहण  चीनी
 ca  के

 लिये
 ।

 जी  नहीं  ।  जो  गेहूँ  स्प लाई  होना  था  वहू  17.000  टन  है  ।

 राजस्थान  की  खाद्य  सप्लाई  स्थिति  ऐसी  है  कि  इस  समय  उसके  कोटा  बढ़।ने  प्रिया

 जो  गेहूँ  सिखलाई  करना  था  उसे  स्प लाई  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 संकर  बीजों  का  उत्पादन

 538.  श्री  देवको  नन्दन  पाटो दिया  :  श्री  क०  fio  मधुकर  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्र नाज़  के  मामले  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  देश

 में  संकर  बीजों  के  बड़े  माने  पर  उत्पादन  के  लिये  कोई  राज्यवार  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  नदी  तो  वर्ष  1968-69  के  लिये  an  उत्पादन  roe |  निर्घारित  feat  गया

 है ;  थ्रोट

 राजस्थान  राज्य  के  लिये  बनाई  गई  योजना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 कृषि  उत्पादन  में  तीव्रता  से  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिए  नई  पद्धति  के  अंतगर्त

 सन्  1966-67  से  श्रमिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  का  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  ।  इस  कायें

 क्रम  में  गेहूं  तथा  धान  की  alae  उपज  देने  बाली  किस्में  ale  मकका  तथा  बाजरा  की

 संकर  किस्में  भी  शामिल हैं  ।  सन  1970-71  के  लिए  32.5  मिलियन  एकड़  भूमि  का  लक्ष्य

 है  जिसमें  से  12  मिलियन  एकड़  भूमि  जवार  तथा  बाजरा  की  बुवाई  के  लिए  है
 ।

 सम्बन्धित  वस् तुझ ों  wait  उर्वरकों  के  लिए  प्रबन्ध  करते  हेतु  प्रति  बल  के  लिए  लक्ष्य  पहले

 ही  बना  लिए  जाते  हूँ  ।  अनुमोदित  कार्यक्रमों  की  अ्रावश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  हेतु  बीज

 दन  के  लिए  राज्य  सरकारें  स्वयं  जिम्मेदार  हैं  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  म  बीज  सप्लाई  करता  राष्ट्रीय  बीज  निगम  लिमि०  के  माध्यम

 से  बिशेष  बीज  उत्पादन  कार्यक्रमों  को  आयोजित  करने  या  फालतू  बीज  रखने  वाले  राज्यों  हे

 यदि  कोई  कमी  हो  तो  उसे  पूरा  किया  जाता

 सन्  1968-69  के  दौरान  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों
 के

 कायम  के  7.5

 मिलियन  एकड़  भूमि  में  विभिनन  संकर  किस्मों  के  उगाने  के  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  पौर

 इन  seat  के  लिए  बीज  की  श्रावश्यकतामों  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रबन्ध  कर  लिए  गए  हैं  ।
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 ना

 सन्  1968-69  के  दौरान  संकर  किस्मों
 की

 फसलों  को  उगाने  के  wea  कौर

 इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  राजस्थान  राज्य  में  प्रावइ्यक  बीजों  की  मात्रा  निम्न

 प्रकार है

 सन  1968-69  के  दौरान  बीजों  को

 बोने  के  लक्ष्य  मात्रा

 हाईब्रीड  मकका  85,000  एकड़

 25,000  एकड़  100.00 हाईब्रीड  सोनम

 हाईब्रीड  बाजरा  5,00,000  एकड़  625.00

 व्यापारिक  फसलों  के  स्थान  पर  खाद्यान्नों  का  उत्पादन

 539,  श्री  taal  नदी  पाटो दिया  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  fr

 क्या  यह  सच  है  कि  व्यापारिक  तथा  खाद्य  फसलों  के  उगाने  में  मुनाफे  के  wax

 में  कमो  हो  जाने  के  कारण  wa  व्यापारिक  फसलों  के  स्थान  पर  खाद्य  फसलों  को  उगाने  की

 प्रवृति हो  गई  है  ;

 मुंगफली  तथा  तम्बाकू  की  फसलों  के  मिलने  में  यह  प्रवृत्ति  किस

 सीमा  तक  प्रकट  हुई  है  ;  श्र

 (7)  उकते  फसलों  कें  मामले  में  ऐसा  परिवर्तन  किस  सीमा  तक  हुमा है  ?

 खाद्य  ,  समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्नासात्बि

 शिन्दे  )  :  से  ऐसा  प्रथम  दित्ता  उपलब्ध  नही ंहै
 जिससे  पता  चले  कि  कितने  क्षेत्र में

 खाद्यान्नों  के  स्थान  पर  व्यापारिक  फसलें  उगाई  जा  रही  हैं  या  इससे  उल्टा  किया  जा  रहा  है  ।

 1964-65  से  1966-67  के  3  वर्षों  की  अवधि  में  खाद्यान नो  तथा  चुनिन्दा  व्यापारिक  फसलों  के

 क्षेत्र  के  अनुमान  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 1964-65  से  1966-67  को  अवधि में  खाद्यान  तथा  व्यय  रिक्त  फसलों  का  अखिल

 भारतीय  क्षेत्र

 (  हजार  gata  में  )

 फसल  1964-65  1965-66  1966-67

 117.533  113,174 कल  खाद्यान्न  116,465

 फसल  1964-65  1965-66  1966-67

 (iy)

 व्यापारिक  फसलें  :

 जुट  839  757  798

 कृपाल  8,271  7,942  7,834
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 a

 मू  गाली  7,216  7,428  7,251

 तम्बाकू  394.  372  398

 aq  व्यापारिक  फसलें  1  2,959  12,111  11,747

 कुल  व्यापारिक  फसलें  29,072  28,610  28,028

 पी--आंशिक  संबोधित  अनुमान

 एफ--श्रुति

 के

 काली  fad,  सूखी  मिले  सूखा  श्रमिक  तथा  तारामीरा  शामिन  हैं  ।

 उपरोक्त  भ्रांकड़ों  से  प्रदर्शित  होता है  कि  1966-67  की  अवधि  में  खाद्य  तथा  समस्त

 व्यापारिक  दोनों  प्रकार  की  फसलों  का  कुल  क्षेत्र  1964-65  के  सम्बन्धित  स्तरों  से  कम

 किसी  भी  वर्ष  की  अवधि  में  विभिन्न  फसलों  के  क्षत्र  में  मौसम  तथा  मूल्यों  के  विषय  में  कृषकों

 की  arent  शादी  जसी  अनेक  बातों  के  कारण  कमी  बेशी  होती  रहती  हैं  ।  खाद्यान्नों  तथा

 रिक  फलों  के  उत्पादन  व्यय  के  बारे  में  ऐसा  aaa  दित्ता  उपलब्ध  नहीं  है  जिससे  उनकी  संबंधित

 लाभकारिता  प्रदर्शित  हो  सके

 चननी  और  tg  के  मूल्य

 540.  को  qo  Ho  प्रमाद  श्री  विदित  बरुआ  :

 को  घोरेन्द्र चार  देव  :  श्री  रा०  रा०  सिंह  देव  :

 क्या  खद्य  तथा  कृषिमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  दो  महीनों  में  गेहूं  कौर  चीनी  के  मूल्य  बढ़  गये  हैं  ;

 यदि  हा  तो  मूल्यों  में  कितनी  दुद्धी हुई
 भ्रौर

 इसके  क्या  कारण हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्र/लय
 में

 राज्य  मंत्री  (  श्री  अन्ना साहिब

 शिन्दे  )  :

 जी  नहीं  ।  1967  के  महीने में
 चावल

 के
 बाजार  के  भाव  में  काफी  कमी

 हुई  ।
 1968

 के  महीने  में  पहले  तीन  सप्ताहों में  मूल्य बढ़े
 परन्तु  उसके

 भावों  में

 कमी  हो  रही है  ।

 1967  में  आंशिक  विनियंत्रण  लागू  करने  से  चीनी  के  उद्ग्रहण  भावो  में  परिवंतन

 नहीं  gat  चीनी  के  खुले  बाजार
 के

 भावों  में  जब  आंशिक  विनियंत्रण  हुआ  था  उसकी

 तुलना  में  काफी  कमी  हुई  है
 !

 1967  के  बाद  से  राज्यों  में  गेहूं  के
 उत्पादन  के  महत्वपूर्ण  केन्द्रों

 के  बाजार  में

 सप्ताह के  ग्रस्त  में  भावों  के  बारे  में  एक  विवरण  aged
 1  के  रूप  में  साथ  लगाया  gar

 sat  ही  नहीं  उठता  ।  जनवरी  में  भावों  के  बढ़ने  का  कारण  बाजार  में  मूल्यों के
 कम  श्रीधर  मौसम  में  कमी  का  होना  तथा  खाद्यान्न  के  राशन  उचित  मूल्य  की  दुकानों

 शादी  के  द्वारा  वितरण  भावों  का  बढ़ना  है  ।
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 अभावग्रस्त  क्षेत्र

 541.  श्री  qo  Ho  प्रसाद  :  श्री  धीरेन्द्र नाथ  देव  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किन-किन  राज्यों  ने  गत  खरीफ  फसल  अच्छी  न  होने  के  कारण  अपने  राज्य  में

 क्षेत्रों  को  अभावग्रस्त  घोषित  किया  कौर

 इन  क्षेत्रों
 के

 लिये  केद्र  द्वारा  क्या  सहायता  दी  जायेगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 गत  खरीफ  फसल  के
 न  होने  के

 फलस्वरूप  सब  राज्यों  से  ष्  था  कि  ag  झपने

 उन  क्षेत्रों  की  सुचना  दें  जो  कमी  वाले  क्षेत्र  घोषित  कर  दिये हैं  ।  पश्चिम  मध्य

 केरल  तथा  गुजरात  की  स  कारों  ने  उत्तर  दिया  है  कि  उन्होंने  किसी

 भी  क्षेत्र  को  कमी  वाला  क्षेत्र  घोषित  नहीं  किया  है  ।  आंध्र  राजस्थान  तथा

 मंसूर ने  कहा  है  कि  वर्षा
 न होने  के

 कारण  कुछ  क्षेत्रों में  सूखा  की  स्थिति  उत्पन्न

 हो  गई  है  ।  उड़ीसा  की  सरकार  ने  कहा  है  कि  कुछ  जिलों  में  am  की  फसल  श्रांदिक  रूप  से

 कम  हुई  है  परन्तु  फिर  भी  किसी  भी  क्षत्र  को  कमी  का  क्षेत्र  घोषित  नहीं  किया  है  ।  उत्तर  प्रदेश

 के  दो  foal  पर  बाढ  तथा  सूखा का  प्रभाव  पड़ा  है  ।  बिहार के  एक  जिले  के  कुछ  भागों  में

 भी  सूता  के  प्रभाव  का  पता  चला  है  ।  नागालैंड  तथा  जम्मू  भर  काश्मीर  से  oy  कोई

 सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  सनौर  जाते  ही  वह  प्राप्त  होगी  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जब  प्राकृतिक  घटनायें  आवश्यक  बना  राज्य  सरकार  सहायता  का  काय  प्रारंभ

 कर  देती है  तथा  जब  वह  व्यय  चौथे  वित्त  आयोग  द्वारा  निर्धारित  की  गई  सीमा  से  भ्रमित  हो

 जाता  है  तो  केन्द्रीय  अध्ययन  दल  की  सिफारिश  द्वारा  जो  नमूना  दिया है
 उसके  अनुसार  वित्तीय

 सहायता  दी  जाती है  ।  दलों  की  सिफारिशों  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  धन्य  सहायता  पर  भी

 विचार  करती  है  ।  राज्य  सरकारों  की  प्रार्थना  पर  शीघ्र  ही  केन्द्रीय  दल  are  प्रदेश  की  यात्रा

 करेगा  |

 दोनों  का  उत्पादन

 542,  ott  जाज  फरनेंडीज  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 चालू  सीजन  तथा  आगामी  सीजन  में  देश  में  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का  उत्पादन

 होने  की  संभावना

 चीनी  के  आंशिक  विनियंत्रण  के  कारण  चीनी  उद्योग  को  कितना  अतिरिक्त  लभ

 शौर

 क्या  सरकार  ने  नियंत्रित  तथा  विनियंत्रित  चीनी  के  मूल्य  निर्धारित  करने  तथा

 उपभोक्ताओं  को  शोषण  से  बचाने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई  है  ?
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 ee

 सामुदायिक  विकास  तथा  सरकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिल
 fitz  )  :

 चालू  मौसम  में  21.5  लाख  टन  चीनी  के
 उत्पादन  की  सम्भावना  है  परन्तु  यह

 सब  चीनी  मिलों  को  मिलने  वाले  गन्ना  पर  आधारित  है  ।  अगले  वर्ष  में  होने  वाले  उत्पादन
 के  बारे  में  सभी  कुछ  भी  कहना  संभव  नहीं है  ।

 चालु  मौसम  में  गन्ने
 के

 दाम  अघिक  होने  से  अ्रधिक  गन्ना  बोने  की  are  है  तथा  अच्छा
 मौसम  होने  पर  अगले  वह  यह  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  हो  सकेगा  t

 चीनी  उद्योग  में  अतिरिक्त  लाभ  कारखानों  दारा  aa  दाम  afaa  देने  तथा

 अपने  सारे  कोटा  को  किस  मुल्य  पर  बेचते  उस  पर  maha  है  प्रौढ़  यह  ay  के  ara
 तक  ही  इसका  पता  चल  सकेगा  |

 उद्ग्रहण  चीनी  के  मान  सरकार  द्वारा  गन्ने  का  न्यूनतम  मूल्य  निश्चित  करने  पर

 है  यद्यपि  चीनी  मिल  गन्ने  के  मूल्य  प्रतीक  दे  रहे  हैं  ।  जो  चीनी  बेचने  को  छोड़ी  है  उसके  मूल्य

 निश्चित  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  खुले  बाजार  में  चीनी  के  भाव
 afar  हैं  क्योंकि

 वह  सरकार  द्वारा  निश्चित  किये  भाव
 से

 गन्ने  का  अधिक  मुल्य  देते हैं  ।

 ay  1968-69  में  खाद्य  उत्पादन

 543.  श्री  जाज  फारनेडं.ज  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  1968-69  में  खाद्यानों  के  अनुमानित  उत्पादन  का  हिसाब  लगा  लिया

 गया है  ;

 यदि  ती  तत्संबंधी  ग्रांकड़े  क्या  हैं  ;  भभोर

 (7)  ये  ates  किस  ara  पर
 संकलित

 किये
 गये  हैं

 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भग्नासाहिब

 :

 श्र  पूर्वे  निश्चित  ave  कार्यक्रम के  अनुसार  1968-69  के  कार्यक्रमों

 का  उदेश्य  1070  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  का  है  |  किन्तु  यह  mat  कोई

 अनुमान  व  लक्ष्य  नहीं  है  ।  उत्पादन  क्षमता  का
 अनुमान

 1968269  के  लिए  राज्य  वजटों

 में  कृषि  कार्यक्रमों  को  प्रदत्त  वास्तविक  धन-राशि  के  आधार  पर  ate  विचार-विमर्श  के  आधार

 पर  किया  जोकि  राज्यवार  कार्यकारी  दलों  द्वारा  नवम्बर-दिसम्बर  1967  में  किया

 arg

 उत्पादन  क्षमता  का  लक्ष्य  श्रमिक  gear  उत्पादनशील  किस्मों  के
 बहुपद

 फसल  कार्यक्रम  झर  लघु  सिंचाई  भूमि  संरक्षण  आदि  कार्यक्रमों  से
 प्राप्त  भ्र ति रिक्त  उत्पादन  के  sare  पर  dare  किया  जाता  है  ।

 सड़क  परिवहन
 उद्योग  संबंधी

 मजूरी
 बोड़

 544.  aft  जाने  फरनेंडीज  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे कि
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 लिखित  उत्तर 26  1889

 सड़क  परिवहन  उद्योग  सम्बन्धी  केन्द्रीय  मजूरी  बो  की  श्रस्तरिम  सहायता  के

 बारे  में  बहुमत  से  की  गई  सिफारिशें  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  अन्तरिम  सहायता  सम्बन्धी  सिफारिशें  पहले  सर्वसम्मति  से

 ली  गई  थीं  धौर  उन  पर  सर्वसम्मति  से  हस्ताक्षर  होने  के  बाद  ही  ए

 argo  go  go  सी०  के  प्रतिनिधियों  ने  श्रीमती
 टिप्पणी

 लिखी  हैं  ;
 कौर

 अन्तरिम  सहायता  सम्बन्धी  सिफारिशों  से  कितने  कर्मचारियों  को  लाभ

 इस  मजूरी  बों  द्वारा  कब  तक  अन्तिम  प्रतिवेदन  दिये  जाने  की  संभावना  है

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री (  श्री  )  ओर  मजूरी  बोड़ें  की  सिफ़ारिशों

 कलाकारों  के  प्रतिनिधियों  दिये  गये  श्रीमती  कांप वादियों  रहती  पटल  पर  रख

 दी  गई  सरकार  को  कोई  सुचना  नहीं
 fe  as  की  was  श्रवस्थाम्रों  में  विचार-विनिमय

 के  समय  बोड़  के  किसी  एक  सदस्य  ने  क्या  विचार  व्यक्त  किया  ।

 सिफारिशें  उन  संस्थानों  पर  लागु  होती  हैं  जिन  में  पांच  अ्रधिक  कर्मकार

 काम  करते  हों  ।  जब  कार्यान्वित  की  प्रक्रिया  समाप्त  हो  जायगी  तो  कुल  कलाकारों  की  संख्या

 का  पता  चलेगा  जिन्हें  लाभ  है

 (a)  मजूरी  बोले  अपने  कायें  को  जल्दी  समाप्त  की  कोशिश  कर  रहा  है  ।  फिर

 इस  समय  यह  बताना  सम्भव  नहीं  कि  अन्तिम  रिपोर्ट  कब  भेजी  जायगी  |

 पंजाब  में  भारतीय  खाद्य  निगम  ढारा  मक्का  की  खरीद

 546.  श्री  बाब राव  पटल  :  व्या  खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जालंधर  तथा  उसके  दास-पास  के  क्षेत्रों  में  हजारों  क्विंटल

 मकका  पड़ी  है  तथा  सड़  रही  है  क्योंकि  भारत  का  खाद्य  निगम  उसे  खरीदने  के  लिये  तयार  नहीं

 है  यद्यपि  उसने  पहले  श्राइवासन  दिया  था  कि  वह  सारी  फसल  खरीद  लेगा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  निगम  के  एकाधिकार  के  कारण  मकका  के  इस  स्टाक

 को  किसी  अन्य  तरीके  से  नहीं  बेचा  जा  सकता  जिसके  परिणामस्वरूप  54  रुपये  प्रति  फक्विटल

 के  न्यून मत  स्वीकृत  दामों  से  कीमतें  काफी  नीचे  गिर  गयी  हैं

 क्या  इस  दृष्टिकोण  &  कारण  किसानों  ने  श्री  के  अगले  सदन  में  कम  भूमि  में

 मकका  की  खेती  की  भ्र ौर

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  अन्ना सा  हित

 :

 कौर
 जी  नहीं  ।  जालंधर  की  विभिन्न  मंडियों  में  पहले  1967  से

 1968  तक  कुछ  42.5  हजार  टन  मकका  कराने  के  विरुद्ध  भारत  के  खाद्य  निगम  ने

 36.2  हजार  टन  मकका  खरीदी  जो  कि  कुल  खाने  वाले  अन्न  का  85%  है  ।  शेष  15./  को
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 कला

 व्यापारियों  ने  स्थानीय  उपयोग  के  लिये  खरीदा  ।  नि
 ण

 ्य
 गम  ने

 इस  मकका  के  लिये  औसत  मूल्य
 55.50  से  56.40  प्रति  क्विंटल  दिया

 यह  श्रीमान  लगाना  संभव  नहीं  है  कि  काश्तकार  अगले  मौसम  में  मक्का  की
 ७०

 खेती  कम  एकड़  भूमि  में  करेंगे  ।

 प्रशन
 के

 भाग  तथा
 के  बारे  में  दिये  गये  उत्तार  को  ध्यान  में  रखते

 उपचारात्मक
 उपाय  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 चीनी का  उत्पादन

 547.  श्री  रवि  राय  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 का  ध्यान  इस  आशय  के  समाचार  की  शोर  दिलाया  गया  है  कि  यदि

 देश  का  चीनी  उद्योग  केन्द्रीय  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  संस्था  के  निदेशक  प्रो०

 डीकार  द्वारा  भ्राविष्कृत  गन्ना  प्रोसेस  करने
 की  नई  तकनीक  को  प्रयोग  करने  लगे  तो  चीनी  का

 उत्पादन  प्रतिशत  बढ़  सकता

 क्या  इस  नई  तकनीक को  अपनाने से  कच्चे  माल  से  पोटाश के  तत्व  प्रथम  किये

 जा  सकेंगे ;  प्रौर

 यदि  तो  प्रो०  बोपारडीकार  की  तकनीक  को  लागू  करने  के  लिये  सरकार  ने

 क्या  कार्यवाही  की  है  क्योंकि वहू  तकनीक  एक  महत्वपूर्ण  प्रतिस्थापन  बन

 सकती है  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  थी

 साहिब  bd

 जी  at

 जी  हाँ

 राष्ट्रीय  चीनी  संस्थान  कानपुर  में  गायन-एक्सचेंज  प्रणाली  पर  आधारित

 बोपारडिकार  द्वारा  निकाली  गई  प्रणाली  जिसमें  गायन-एक्सचेंज  भी  शामिल

 हैं  )  प्रायोगिक  परीक्षण  किये  गये  हैं  ।  इन  प्रयोगों  के  परिणामों  पर  नजर  रखी  जा

 रही

 पी०  uso  480  के  अधीन  खाद्य मन  का  आयात

 548.  श्री  रवि  राय  oft  जसवन्त :

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 1967 में  जिस  नये  पी०  एल०  480  करार  पर  हस्ताक्षर  गये  थे

 उसके
 ata

 भारत  twa  तक  कितना  गेहूं

 क्या  ag
 सच  कि  इस  करार  के  अ्रघीन, जिस में जिस  में  इस  बल  जुन  के  पन्त  तक  कुल
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 अनाज  की  सप्लाई के  लिये  उपलब्ध  अमरीकी  कृषि  विभाग  ने  इसकी  खरीद  के  लिये  कभी

 भी  प्राधिकार  देना  ग्रोवर

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  इस  विलम्ब  भारत  में  खाद्य  स्थिति  पर  इसके  प्रभाव

 का  अध्ययन  किया है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहक/र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  अन्ता सा हित

 fara  )

 wie  30  1967  में  पी०  एल०  480  के  अ्रन्तगंत  गये

 करार  के  अनुसार  अमरीकी  वर्ष  की  1968  तक  30  लाख  टन  गेहूँ  कौर

 लाख  टन  मामलो के  सप्लाई  किये  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  अब  तक  प्राप्त  हुई

 कारी  के  अनुसर  श्रम  पैक  सरकार  ने  18  लाख  टन  गेहूं  पौर  3.1  लाख  टन  माइलो  की  क्रय  का

 अ्रधिकार दे  दिया हैं  ।  1  1968  तक  लगभग  17  लाख  टन  गेहूँ  तथा  2  लाख  टन

 meat  की  खरीद  की  जा  चुकी  थी  ।  चूकि  1968  के  जुन  के झन्त  तक  सप्लाई  की  जानी  है

 बकाया  मात्रा  के  क्रय  भ्र धि कार  जारी  किये  जाने  के  लिये  sat  समय  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  विलम्ब  नहीं  gar  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 खाद्यान्नों  का  उत्पादन

 550.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  at  की  तुलना  में  इस  ad  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  होने

 का  है  ;

 देश  की  आवश्यकता  के  मुकाबले  उत्पादन
 कितना

 कम  होने  का  अनुमान  है  ;  कौर

 इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना साहिब

 वास्तविक  क्षेत्र-गणना  तथा  फसल  कटाई  सम्बन्धी  सर्वेक्षणों  पर  आधारित  चालु

 वर्ष  के  उत्पादन  के  पक्के  अनुमान  राज्य  सरकारों  से  कृषि  वर्ष  के  तरन्त  तक  अर्थात्

 1968  के  दौरान  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  फिर  भी  अस्थायी  संकेतों  के  अनुसार

 चालू  वह  में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  लगभग  950  लाख  मीटरी  टन  होने  की  आशा है

 थ्र्थात ध  गत  वर्ष  के  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  से  लगभग  200  लाख  मीटरी  टन  श्रमिक  होगा  ।

 ate  खपत  सम्बन्धी  किसी  वैज्ञानिक  तथा  get  सर्वेक्षण  की  aaa

 की  स्थिति  में  att  इस  तथ्य  की  मौजूदगी  में  कि  खाद्यान्नों  wie  wea  सहायक  खाद-पदार्थों

 उनके  तुलनात्मक  जनसंख्या  में  वृद्धि  व  नगरीकरण  के

 कारण  शादी  के  mee  पर  भी  कुछ  सीमा  तक  खाद्यान्नों  की  श्रावश्यकताश्ं  में  कमी-बेशी

 हो  सकती  किसी  विशेष  ad  में  खाद्यान्नों  की  श्रावस्यकराशों  या  उसकी  कमी  की  मात्रा

 के  विषय  में  ठीक  रूप  से  भ्रनुमान  लगाना  नहीं  है  ।  फिर
 समीकरण  भण्डारण  बनाने
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 तथा  किसी  wea  सम्भावित  कमियों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  को  सन  1968  में  लगभग
 75  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  आयात  करने  की  mara  ।

 विधि  आयोग

 551.  श्री  श्रीचन्द  गोयल
 :

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि
 :

 aat  विधि  आयोग  की

 सिफारिशों a

 श्रुति  किस्त  प्राप्त  हो  चुकी  है  तथा

 उसकी  मुख्य  सिफारिशें  किस  प्रकार  की

 उक्त  सिफारिशें  किस  सीमा  तक श्रौर । कार्यान्वित  की  गई  हैं
 ?

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 उच्च्  यूनुस  सलीम  )

 विधि  झ्रायोग  की  सिफारिशों  की  अन्तिम  किस्त  दण्ड  प्रक्रिया  1898

 की  धारियों  497,498  और  जमानत  का  अनुदान-(छत्तीसवीं  रिपो

 एक  रिपोर्ट  है  जो  सरकार  को  9  1968  को  निवेदित  की  गई  थी  ।

 रिपोर्ट  को  छपाने  wit  उसे  सिद्ध  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  रखने के  लिए  इन्तजाम  किए

 जारहे

 उक्त  रिपोर्ट  में  श्रन्तविष्ट  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर

 रही
 है

 कमी  वाले  राज्यों  के  लिपे  खाद्याओं  का  आवंटन

 552.  थी  श्रीधरन  श्री  कठ  लक प्पा

 क्यों  eta  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ं:

 क्या  वह  1968  के  लिये  कमी  वाले  राज्यों  के  लिये  सरकार  ने  खाद्यान्नों  का

 भ्र स्थायी  रूप  आवंटन  we  दिया  हैं  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  खाद्यान्नों  की  कितनी  मात्रा  नियत  की  है

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  से  यह  अनुरोध  किये  है  कि  वहां  1967  में

 खांचों  की  सप्लाई  बहुत  ही  भ्र पर्याप्त  थी  शर  ag  1968  में  alae  उदारता  से  खाद्यान्न

 feat  जानो  आर

 यदि  at,  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  थी

 साहिब  fared

 aa

 (@)  sea  हीं  नहीं  उठता  ।

 (a)  कुछ  राज्यों
 ने  ag  शिकायत  की  है  कि  1967  के

 दौरान  खाद्यान्नों  at

 सप्लाई  aqTara  थी  कौर  कुछ  राज्यों  ने  अनुरोध  किया  है  कि  1968  में  उन्हें  कौर  श्रमिक  खाद्यान्न

 दिया  जाना  चाहिये  ।

 केन्द्र  के  पास  सीमित  मात्रा  में  खाद्यान्नों  की  उपलब्धता  के  कारण  सब  राज्यों
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 की  पूरी  मांगों  को  पूरा  करना  सम्भव  उपलब्ध  खाद्यान्नों  को  द्वारा  कमी  ज़िले  राज्यों

 में  यथासम्भव  समानता  के  आघार  पर  वितरित  किया  जाता  है  ।

 सहकारों  समितियों  मं  भ्रष्टाचार

 553.  श्री  Fo  लक प्पा

 क्या  ata  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  में  अनेक  सहकारी  समितियों  के  काय  संचालन  में

 गबन  तथा  भ्रष्टाचार  इसी  बहुत-सी  प्र नियमितता यें  पाई  गई  ax

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिये  क्या  कायंत्राही  की

 गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  र्थ्य  मंत्री  एम०  एस०

 गुरु पद स्वामी )

 व
 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  देश  के  अनेक  सहकारी

 भण्डारों  के  कार्य  संचालन  में  बहुत  सी  अनियमितताएं  हैं  ।  जब  विशिष्ट  दृष्टांत  सरकर

 की  जानकारी  में  art  हैं  तो  उचित  क!यंवाही  की  जाती  है

 Acquisition  of  Fertile  Land  in  Delhi

 995.  Dr  Surya  Prakash  Puri  Shri  Ram  Sewak  Yadav

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  statc

 (a)  whether  any  representations  have  been  received  by  Government  for  the  suspension  of

 acquisition
 ‘of

 fertile  land  near  Delhi  by  the  Delhi  Administration

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  a  delegation  of  farmers  has  approached  the  Govern-
 ment  in  this  regard  recently ;  and

 (c)  if  so,  whether  some  appropriate  decision  has  been  taken
 thereto  ?

 y  Government  in  regard

 The  Minister  of  State
 in  the  Ministry

 of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-
 lop  ment  and  Co-  (Shri  ‘Annasahib  Shinde)

 (a)  Yes.

 (b)  Yes

 (c)  The  matter  is  under  consideration

 समारोह  घास  से  खाद्य  पदार्थ

 556.  शी  बात् मो कों  चौधरी  क्या  छाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  समुद्री  घास॒
 से  रोटियां  तथा  मिठाइयां  बनाने  की

 सम्भावनाएं  का  पता  लगाने  का  है  जसा  कि  जापान  में  वाणिज्यिक  घार  पर  किया  जा  रूह

 है  ;  शौर

 क्या  सरकार  इस  मामले  में  जापान  के  विशेषज्ञों  का  सहयोग  लेगी  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अग्नासाहिब
 शहीदे

 समुद्री  घास  से  खाद्यान  बनाते  का  प्रश्न  केवल  प्रयोगात्मक  स्थिति  में  है  ।  इस  समय ~
 इससे  रोटियां  ate  मिठाई  बनाने  प्रस्ताव  नहीं

 यदि  झ्ावइयक  सभा  गया  तो  मामले पर  विचार  कया  जायेगा  ।

 विवरण

 (1)  देश  को  मूर्तियों  के  सम्बन्ध  में  श्राम  निरभर  करने  के  झ्रभिप्राप  से  केन्द्रीय  ak

 राज्य  मुर्गीपालन  फार्मों  के  प्रजनन  के  कायें  dae  ढंग  से  चलाया  जा  रहा  है  ताकि  भ्रमणी

 किस्म  के  ठंडे  पदा  किये  जा  सकें  ।  भारतीय  कृषि  कौर  अनुसंधान  परिषद्  से  यह  अनुरोध

 किया  गया  है  कि  ag  अंडों  के  उत्पादन  और  प्रजनन  सम्बन्धी  म्रनुसंधान  कार्यक्रम  को

 मिकता  दें  ।

 (2)  उत्पदकों  को  उचित  लाभ  प्राप्त  करने  के  उद्दीन  से  ale  उपभोक्ताओं  के  लिये

 og  किस्म  के  भ्रंडे  कौर  मांस  को  उचित  मूल्यों  पर  प्राप्त  करने  के  उद्दीन  से  प्रत्येक  सरकार

 से  यह  made  किया  जाना  चाहिये  कि  वह  राज्य  स्तर  का  मार्किटिंग  संगठन  स्थापित  करे  ॥

 जहां  तक  व्यवहार  होगा  यह  संगठन  सहकारी  क्षेत्र  में  होगा

 (3)  उपभोक्ता के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  we  की  किस्म  शोर  मांस  पर  faa  ag

 करने  के  उदय  से  मांस  नियंत्रण  रादेश  के  श्राधार पर कोई पर  कोई  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 (4)  मुर्गीपालन  कार्य  के  लिये  उदार  दरों  पर  पर्याप्त  धन  राशि  की  पेशगी  ऋण  को  प्राप्त

 करने  के  लिये  ज्वाइंट  स्टाक  कृषि  पुनर्वास  निगम  कौर  दूसरी  सहकारी  संस्थाओं  को  पहुंच

 करनी  चाहिये  ।

 उत्तर  प्रेवा  को  उर्वरकों  की  सप्लाई

 557,  श्री  धीरेन्द्र  देव  :  नया  खद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  हाल  में  प्रार्थना

 की  है
 कि  उन्हें  चालू  वर्ष  में  अधिक  उर्वरक  दिया  जाये  ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ;

 क्या  किसी  अन्य  राज्य  ने  भी  एसी  मांग  की  भ्रांत

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  ने  कितनी  मात्रा  मांगी  थी  तथा  उनके  लिये  कितना-कितना

 उर्वरक  मंजूर  किया  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 अन्ता साहिब हिब

 :  (=)  जी  हां  ।

 श्रमिक  उत्पादनद्यील  किस्मों  के  कार्यक्रम  रबी  के  बढ़े  हए  लक्ष्यों  की

 पूति  के  उत्तर  प्रदेश  कों  उसकी  cecal  कीं  पूर्ण  मांग  का  नियतन  कर  दिया  गया है  |
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 जहां  ।

 निम्मलिखित  प्रत्य  राज्यों  ने  भ्रमित  उत्पादनशील  किस्मों  के  श्रन्तगंत  रबी  कायें

 के  लिए  उर्वरकों  की  झ्धघिक  मात्रा  दिये  जाने  की  प्रार्थना  की  है  ।  नाइट्रोजन  के  रूप  में  बढ़ी

 ह्
 मांग  को  निम्नलिखित  सीमा  तक  पूरा  किया  गया

 है
 :--

 राज्य का  नाम  नाइट्रोजन के  रूप  में  मांगी  गई  और
 अलाट

 की  गई  अतिरिकत  मात्रा

 पजाब  18,150

 मद्रास  5,813

 जम्म  तथा  काश्मीर  2,900

 राजस्थान  0,348

 केद्रीय  सर्गी गलत  विकास  सलाहक/र  परिषद  को  बठक

 558.  श्री  areca  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करने  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  मुर्गीपालन  विकास  सलाहकार  परिषद्  की  23

 1967  को  एक  बैठक  हुई  थी  जिसमें  कुछ  नये  खाद्य  पदार्थों  को  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिये  कार्यवाही  करने  का सुभाव  दिया गया  था  ;

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  इस  बारे  में  सरकार  को  कुछ  wet  सिफारिशें  भी

 गी  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  शौर  इनको  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  गई

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री (  थ्री  अन्नञासाहिब

 दीदों )

 (*)  केन्द्रीय  मुर्गीपालन  विकास  सलाहकार  परिषद्  की  बैठकें  21  ate  22  दिसम्बर

 1967  को  हुई  ot  acd  समिति  बनाई गई  जो  नये  खाद्य  पदार्थों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए

 उपायों  की  सिफारिश  करेगी  ।

 जी  हां

 (1)  परिषद् ने यह ने  यह  भी  सिफारिश  की  है
 कि  मुर्गी-चारा की  किस्म  को

 नियंत्रित  किया  जाना  चाहिए  मुर्गी-चारा  उद्योग  को  प्राथमिक  उद्योग  का  दर्जा  दिया  जाना

 चाहिये  मुर्गी-चारे  को  राज्यों  क्वारा  बिकी-कर  से  सुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।  इसके

 भ्र ति रिक्त  परिषद्  की  निम्न  सिफारिशों
 का  विवरण  नीचे  दिया  जाता  है  ।  इन  सिफारिशों  पर

 राय  में  विचार  किया  जा  रहा  है  कौर  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  सामने  रखी  जाएंगी ।

 विवरण

 .  देश  को  चूजों  के  मामलों  में  आत्म-निर्भर  बनाने  की  दृष्टि  से  केन्द्र  तथा  राज्यों  के

 पोल्ट्री  कानों
 मे

 arte  द  ष्टि  से  उतम  कोटि  के  प्रवेश  fare  woh  क  लिए  वैज्ञानिक
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 आघार  पर  प्रजनन  कार्यक्रम  चलाया  जाना  चाहिए  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्
 कों  भुने  हुए  मांस  शरर  अण्डों  के  अधिक  उत्पादन  के  लिए  उसकी  सरकर  किस्मों  के

 विकास  हेतु  अनुसंधान  कार्यक्रम  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिये  ।

 2.  उत्पादक  को  उचित  वित्तीय  प्रति लाभ  उपलब्ध  कराने  के  लिए  dk  उपभोक्ता  को

 उचित  दरों  पर  weet  किस्म  कें  ध्रण्डे  तथा  मुर्गियों  का  मांस  उपलब्ध  कराने  के

 हेतु  प्रत्येक  राज्यों  से  एक  समुचित  राज्य  स्तरीय  विपणन  संगठन  स्थापित  करने  के

 लिए  निवेदन  की  जाय  ।  जहां  तक  हो  यह  संगठन  सहकारी  क्षेत्र  में  होना

 चहिए  |

 3,  मांस  नियंत्रण  ote  के  आधार  पर  प्रश्नों  ध्रौर  मुर्गियों  के  मांस  की  किस्म  पर

 नियंत्रण  रखने  के  लिए  समुचित  कदम  उठाने  चाहिए  जिससे  उपभोत्ताधों  की  रुचि

 की  रक्षा  भी  हो  सके  ।

 4.  संयुक्त  स्टाक  कृषि  पुर वित्त  निगम  तथा  प्राय  सरकारी  संस्थानों  से  यह

 अनुरोध  किया  जाना  चाहिये  कि  वे  game  पालन  कार्यक्रम  के  लिए  पर्याप्त  राशि

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  उदार  दातों  पर  ऋण दें  ।

 भालू की  फसल

 559.  श्री  राने  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  att  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  उत्तर

 भारत  में  इस  सीजन  में  mg की  बहुत  Weal  फसल

 हुई  है
 ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  आ्रात्नू के के  मुल्यों  में  15  रुपये
 से

 20  रुपये  प्रति  क्विंटल

 की  कमी हो  गई  है  ;

 मूल्यों  के  गिरने  से  उत्पादकों  को  होने  वाली  कठिनाई  से  उनको  बचाने
 के  लिए

 सरकार  का  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृ  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  अ्नासाहिब

 ¢

 (%)  जी  a

 जी

 मूल्य  भ्रामक  स्तर  से  नीचे  चले  गए  हैं  ।  मूल्यों को  सुदृढ़  करने
 से  भालुओं  कों

 उत्पादक  क्षेत्रों  से  खपत  के  क्षेत्रों  तक  शीघ्र  पहुँचाने  के  लिए  काफी  मात्रा  में  वेतन  उपलब्ध  हो

 सकेंगे  ।  भालुओं  को  एक  राज्य  से
 दूसरे  राज्य

 में  लाने-लेजाने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  .।

 महाराष्ट्र  की  गेहूं  की  संभरण

 560.  st  राने  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1967  से
 1968  के  महीनों  में  महाराष्ट्र  राज्य  को  वस्तुतः

 किसना  गेहूं  दिया  गया  ;
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 इसमें  से  कितना  गेहूं  राशन  वाले  क्षेत्र  के  लिये  था  अर  कितना  बिना  राशन  वाले

 क्षेत्र के  लिये  at;  ave

 क्या  उचित  मृत्य  की  दुकानो  से  बिना  राशन  वाले  क्षेत्र  में  वितरित  करने  के  लिये

 को  गेहूं  का  कोटा  बढ़ाते  का  सरकार  का  विचार

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (
 at  भीनासर हित

 224.7  हजार  टन  |

 कौर  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  बड़ी  मात्रा  में  कोटा  खुला
 करती  राशन  भर  राशन  वाले  क्षेत्रों  के  लिये  अलग  से  सप्लाई  नहीं  की  जाती  ।

 अतः  महाराष्ट्र  क्षेत्र  के  बिना  राशन  वाले  क्षेत्र
 के

 लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  द्वारा  कोटा  बढ़ाने  का

 कोई  प्रदान  उठता ।

 बर्मा से  स्वदेशी  लौटने  वाले  लोगों  का  पुनर्वास

 561.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  व्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 बर्मा  से  उड़ीसा  में  खाने  वाले  लोगों  को  बसाने  के  लिये  1966-67  ak

 1967-68  में  सरकार ने  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  थी

 यदि  तो  इन  वर्षों  में  प्रति  ag  धनराशि  दी  गई  ;  शरीर

 इस  कार्य  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  श्री  तक  कुल  कितना  धन  दिया  गया  ?

 रोजगार  तथा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  दा०  रा  चव्हाण  )

 wiz

 अनुदानों

 1966-67  6,48  000  रुपये  32,805.49  रुपये

 1967-68  11  18,440  रुपये
 i  eT  meee  ee

 जोड  17.66  44.0  रुपये  32,805.49  रुपये

 (a)  ऋण  18,6,6440.  रुपये

 सद्दायता  भ्रनुदान  1,27,392.19  रुपयेਂ

 जोड़  19,93,832.  19  रुपये

 सहायता  उपायों  पर  किया  गया  खच  भी  इसमें  शामिल है  ।

 पुरी के  डाक  तार  मुख्यालय की  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  की  बस्ती

 562.  भी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  पया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  पुरी  के  डाक  तथा  तार  मुख्यालय  की  डाक  तथा  तार
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 कर्मचारियों
 की

 बस्ती
 में

 विभागीय  तृतीय  toh  के  कर्मचारियों  के  रिहायशी  क्वार्टरों  के  दो

 एकको  को  एक  विभागीय  अधिकारी  के  निरीक्षण  बंगले  के  रूप  में  परिवर्तित  किया  जा  रहा

 क्या  यह  सच
 है

 कि
 डाक  तथा

 तार  विभाग  के  महानिदेशक  की  हिंदायतें  हैं  कि
 रिहायशी  क्वार्टरों  को  किसी  भी  हालत  में  शयन शाला  झँवा  निरीक्षण  बंगले  में  afcafia  न

 किया  ;

 यदि
 at,  तो  यह  परिवर्तन  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  धौर

 कर्मचारियों  के  इन  क्वार्टरों  को  निरीक्षण  बंगले  में  परिवतित  किये  जाने  से  रोकने

 के  लिये  सरकार  का  कया  कायंवाही  करने का  विचार

 संसद-किये  तथा  संचार
 विभाग

 में
 राज्य  मंत्री  इ०  रि०  गुजराल )  :

 जी  नद्दी  ।  केवल  एक  क्वाटर  जिसमें  पहले  टेलीफोन  wae  निरीक्षण

 क्वाटर  में  बदलने  की  अनुमति  दीं  गई

 (a)  जी  नद्दी  ।

 दौरे  पर  जाने  वाले  अधिका  रियों  के  लिए  पुरी  में  एक  निरीक्षण  क्वाटर  की  भारी

 मांग के  कारण  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चीनी का  मलय

 563.  et  शिवचन्द्र  जूड  थी  मोहसिन  :

 डा०  हिरासत  सेन  :

 क्या  खाद्य तथा  घि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 40  प्रतिशत  चीनी के  विनियंत्रण  से  बाजार

 में  चीनी के  मूल्य  कुछ  कम

 हुए  हैं  ;

 यदि  तो  इस  समय  बाजार में
 वि नियंत्रित  चीनी  का  औसत

 मूल्य  क्या  है

 शौर  कितने  प्रत्याशित  मूल्य  पर  इसमें  स्थायित्व  जायेगा  ;
 धौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 qra  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 शिन्दे  )
 :

 (=)  से  चीनी  के  आंशिक  विनियंत्रण  की  नीति  चीनी  के  उत्पादन  बढ़ाने  wiz

 गन्ने  के  स्थान पर  अन्य  फसलों के  उगाये  जाने को  रोकने  के  लिये  अपनायी
 गई  थी

 ।  इस

 नीति के  झन्तगंत  उत्पादन  की  60  प्रतिशत  चीनी  का  मूल्य  सरकार  द्वारा  गलने  के  नियत  मृत्य

 के  आघार पर  निर्धारित  की  जाती  चीनी  नय मिलें
 गन्ने

 के
 लिये  बहुत  ध्वजिक  मूल्य का

 कर  रही  हैं  ।  चीनी  मिलों  को  इस  खुले  में  ..  वाली  चीनी  ऊचे  दरों  पर

 बेचनी  पड़ती  23  1967  जब  चीनी  आंशिक  रूप  से  वि नियंत्रित कौ  गई

 थी  उस  समय  के  मूल्यों  की  अपेक्षा  oa  चीनी  के  मूल्य  में  140  रुपये  प्रति  fever  की  कमी  हो
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 गई है
 ।  इस  समय  मिल-द्वार प्रति  क्विन्टल  goa

 350
 रुपये  से

 390
 रुपये  के  बीच है

 ।  चीनी

 के  मूल्य  का  एक  स्तर  पर  स्थिर  होना इसके  उत्पादन  कौर  इसकी  मांग  पर  निर्भर  करता है  ।

 बिहार  के  लिये  खाद्यान्नों  का  आवंटन

 564.  थी  शिवचन्द्र  झा  :  क्या  खाद्य  तथा  थी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1968  से  केन्द्रीय  सरकार  बिहार  के  लिये  खाद्यान्नों

 का  wader  कम  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  अभर

 यदि  तो  1968  से  बिहार  के  लिये  कितना  खाद्यान्न  भ्रावंटित  किया

 गया  है  कौर  कितनी  सप्लाई  की  जायेगी  तथा  बिहार  सरकार  ने  कितना  खाद्यान्न  दिये

 जाने को  मांग की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 ag  ait

 (a)  राज्य  में  ही  देसी  गेहूँ  का  श्रमिक  उपलब्ध  होना  विदेशों  से  कम  अनाज  का

 mas  कौर  राज्य  में  देसी  गेहूं  का  अधिक  मात्रा  में  स्टाक  होना  |

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  काम

 565.  थी  शिवचन्द्र झा  ।  कया  खाद्य  तथा  कमी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  रूस  की  सहायता  से
 सरकारी  काम  स्थापित  किये

 जायेंगे  ;

 यदि  वां  तो  चालू  वार्षिक  योजना  की  भ्र वधि  में  राज्यवार  कितने  ऐसे  सरकारी

 फा  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  साहूकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना साहिब

 चिन्वे  )

 शौर  रूस  की  सहायता  से  15  सरकारी  ort  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 रूसी  सरकार 5  फार्मों  की  स्थापना के  लिये  प्रत्येक  फोन  हेतु 31  लाख  रुपये का

 सामान  उपहार  रूप  में  देगा  10  फार्मों  के  लिये  रूसी  सरकार  ने  साज-सामान  को

 झा स्थगित  मुंग तान  के  आघार  पर  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  उन  5  फार्मों  में  से  जिनके  लिये

 रूसी  सरकार  ने  मुफ्त  साज-सामान  देने  प्रस्ताव  किया  एक  फामं  उड़ीसा  के
 हीरापुर

 क्षेत्र  1967  में  स्थापित कर  दिया  गया  थां  ।  1968-69  के  प्रारम्भ  से  एक  फोन

 हिसार  शौर  दूसरा  सतलज  तल  क्षेत्र  में  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  चौर

 ort  के  लिये  मैसूर  जिले  के  रायचुर क्षेत्र  में  एक
 स्थान  का  चुनाव  कर  लिया  गया  है

 भ्रौर  राज्य
 सरकार  को

 इसके  लिये  भूमि  atta  करने  के  लिये  कहा  है  ।  बिहार  में  भी

 फार्म  स्थापना के  हेतु  का  चुनाव हो  गया  एक  केन्द्रीय दल  ने  केरल  का  हाल  ही
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 में  दौरा  किया  था  झोर  सम्भव  है  faq  1968-69  में
 एक  फार्म  केरल  में  स्थापित  हो

 जाये  ।  देश  के  aw  भागों  में  सरकारी  ्य  स्थापित  करने  की  सम्भावनाश्रों  के  वारे  में  जांच

 की जा  रही है  |

 रँडापा-टेलीफोन  संचार

 566.  eft  शिवचन्द्र झा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 किन-किन  देशों  के  साथ  भारत  की  रेडियो-टेलीफोन  संचार  व्यवस्था  है  शर

 उसकी  दरें  बया

 क्या  ये  सुविधायें  waite  लोगों  को  उपलब्ध  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 शौर

 यदि  तो  किन-किन  केन्द्रों  से  भ्र से तिक  लोग  इस  संचार  व्यवस्था  का  लाभ

 उठा  सकते  हैं
 ?

 संसद-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य-मंत्री  इ  ०  क्क्०

 जिन  देशों  से  भारत  की  रेडियो-टेलीफोच  संचार  व्यवस्था  मौजुद  wt  उसके

 जो  प्रभार  हैं  उनकी  सुची  सभा-पटल  पर  रखी  जा  रही  है  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये

 संद्या  एल०  टी ०  73/68]

 जी  a

 प्रशन  नहीं  उठता

 भन्तर्सष्ट्रीय  टेलीफोन-काल  भारत  में  स्थित  किसी  भी  ऐसे  टेलीफोन  से  की
 जा

 सकतीं  है  जो  देश  at  आन्तरिक  सार्वजनिक  टेलीफोन  ट्र  क-प्रणाली  से  जुड़ा  हूमा  हो  ।

 दक्षिण  भारत  में  संसद  का  सत्र

 567  थी  fio  स०  र्कीति  श्रीमती  gator  रोहतगी

 क्या  ससी-काम  मन्त्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करने  कि :

 क्या  दक्षिणा  भारत  में  gag का  सत्र
 प्रायोजित  करने  के  बारे  में  कोई  अन्तिम

 निर्णय  कर  लिया  गया  कौर

 (@)  सरदी  तो  उसका  व्यौरा

 भोर  दक्षिण तथा  मंत्री  राम  सुभग  fag):

 भारत  में  संसद  का  सत्र  आयोजित  करने  के  बारे
 में

 भ्र भी
 कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 है  ।  इस  योजना  के
 वित्तीय  प्राच्य

 ot  विचाराधीन  हैं

 Publication  of  Central  Acts  in  various  Languages

 568,  Shri  Tulsidas  Jadhav
 Shri  Valmild  Choudhary.  ६

 Shri  ०  0.  Samanta :

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  isa  fact  that  during  the  British  r
 regime,

 Central  Acts  and  Bills  were  pub-

 lished:  also  in  various  Indian  languages ;
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 कि नवनिधि एयल्एएगल्एग  कण

 (b)  the  reasons  for  not  doing  so  by  Government  after  the  Independence  ;  and

 (c)  whether  this  work  has  now  been  taken  in  hand  and  if  so,  when  translated  versions
 of  Bills.  etc.  would  be  available  to  the  public  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  M.  Yunus  Saleem)

 (a)  Acts  passed  by  the  Imperial  Lagislative  Council  were  required  to  be  translated  in

 Bengali,  Gujarati,  Marathi,  Telugu,  Kannada,  Tamil  and  Malayalam  through  the  local  Gov-

 ernoments  concerned.

 (b)  and  (c)  The  language  policy  of  the  Government  was  under  consideration  ever

 contained since  the  Constitution  came  into  force  and  it  was  only  after  the  Presidential  Order

 in  the  Ministry  of  Home  Affairs  Notification  no.  2/8/60-OL  dated  the  27th  April  1960,  was

 issued  that  action  was  taken  to  set  up  an  Official  Language  (Legislative)  Commission,  The

 Commission  was  constituted  with  effect  from  the  8th  June,  1961  It  is  responsible  for  the  pre-

 paration  of  authoritative  texts  in  Hindi  of  all  Central  Acts  and  Ordinances  and  Regulations
 translation  of  Acts,  Ordinances promulgated  by  the  President  and  for  arranging  for  the

 and  Regulations  promulgated  by  the  President  in  the  respective  official  languages  of  the
 States.  The  Commission  has  so  far  prepared  authoritative  texts  in  Hindiof  91  Central

 Acts,  The  Commission  is  also  actively  engaged in  the  preparation  of  translation  of  the  Acts

 in  regional  languages in  close  collaboration  with  the  State  agencies.

 Telephone  Link  between  Bhind  and  Etawah

 #569.  shri  Y.  5,  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  statc  when  the  work  to  instal  elephone  lines  between  Bhind  City  of  Madhya  Pradesh

 and  Etawah  City  of  Uttar  Pradesh  is  likely  to  be  taken  up?
 The  Minister  of  State  in  the  .Departments  of  Parliamentary  Affairs  and

 Communications  (Shril.K.  Gujral)  The  work  has  not  so  far  been  sanctioned  as  it
 has  not  been  considered  feasible

 Election  to  Labowtr  Unions

 570  Shri Y.  Kushwah  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is_a  fact  that  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  sent  to  the

 Central  Government  for  approval  a  draft  para  for  making  provision  regarding  the  election  to
 the  Union  of  Labour  representatives  in  the  existing  labour  law;  and

 (b)  ifso,  Government’s  reaction  thereto?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabiliidtidn  (Shri  Hathi)

 (a)  No

 (b)  Does  not  arise.

 अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  अल्प  में  ऋद्धि

 571.  को  जे०  मुहम्मद  इमाम  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  कृपा

 रग  कि

 न्या  सरकार ने  1968  सें  आयातित
 गेहूँ

 चीनी  ध्रौर

 अन्य  झत्यावद्यक वस्तुश्रों के मुल्यों में उस्तूरा  के  श्यो  में  बृद्धि कर  दी  atk

 यदि  तो
 इसके

 ait
 कारण  हैं

 ?

 411



 Written  Answers
 26  Maghe,  1889  (Sata)

 ee  a

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन ना साहिब
 शिन्दे )  :

 1908  से  सरकार  ने  प्रायश्चित  गेंहूं  माइलो  पौर  चावल  के  निर्गम

 मूल्यों  में
 वृद्धि

 कर
 दी

 है
 ।  मंदा  और  gat  जो  कि  गेहूँ से  बनते  हैं  के  मूल्य में  वृद्ध

 भ्रायातित  गेहूँ  के  मुल्य  में  विधि  के  कारण  है  |

 (@)  खाद्यान्नों
 के  वितरण  पर  राजसहायता  के  राजकोष  पर  बोझ  को  कम  करने  के

 लिये  निर्गम  मुल्यों  में  बृद्धि  करनी  पड़ी  थी  और  वस् तुझ ों  के  सरकारी  मूल्यों  धौर  खुले  बाजार

 मूल्य  के
 अन्तर

 को  भी  कम
 करना

 था

 वनस्पति  उद्योग  के  लिए  रंग  का  निर्धारित  नमूना

 572.  sf  ज०  मुहम्मद  इमाम  :
 थी  मुत्तत्वामी :

 क्या  खाद  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  वनस्पति  तेल  उत्पादन  नियंत्रक  द्वारा  वनस्पति  उद्योग  के  लिये  रंग

 का  नया  विशिष्ट  aga  निर्धारित  किए  जाने  से  बिनौले  से  तेल  निकालने  के  उद्योग  के  लिये

 संकट  पदा  हो  गया  है  ;  श्र

 बिनौलों से  तेल  निकालने  के  उद्योग  द्वारा  वनस्पति  निर्मितियों  को  बिनौलों  के  तेल

 में  से  कितने  प्रतिशत  तेल  सप्लाई  किया  जाता  ak

 रंग  के  नये  विशिष्ट  नमून ेके  बारे  में  वनस्पति  तेल  उत्पाद  नियंत्रक  के  निर्णय

 की  क्रियान्विति  के  क्या  प्रतिकूल  प्रभाव  होंगे  2

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहिब  :

 वनस्पति  के  उत्पादन  में  प्रयुक्त होने  वाले  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  बिनौले  के  तेल  जो

 कि  विहित  रंग  सीमा  के  अनुरूप  के  प्रयोग में  कथित  औद्योगिकी  कठिनाइयों  सम्बन्धी  संकल्प

 के  निपटारे  तक  हाल  ही  में  वनस्पति  के  लिये  अधिसूचित  अधिकतम  रंग  सीमा  वापिस  ले  ली

 गयी

 1967  में  लगभग  90  प्रतिशत  ।

 sat  ही  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  में  मकका
 का

 जमा  हो  जाना

 573,  श्री  जे०  मुहम्मद  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  13
 1968  के

 श्रॉफ  इदरिया  में  प्रकाशित  इस  आशय के

 समाचार  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खरीदा

 गया  मक्के  का  भारी  स्टॉक  पंजाब॑  की  मंडियों  में
 जमा  पड़ा

 यदि  तो  क्या  अधिकांश  गोदामों  की  कमी  तथा  माल  डिब्बों  की  कमी

 के  कारण  खुले  स्थानों  पर  पड़ा  हुआ  है  भ्र  खराब  हो  गया  se

 Al2
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 इसके  परिणामस्वरूप  भारतीय  खाद्य  निगम  को  हुई  क्षति  का  ब्यौरा  कया  है  तथा

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  गोदामों  की  व्यवस्था  न  की  नाने  तथा  इस  माल  को  कमी  वाले

 क्षेत्रों  में न  ले  जा  सकने के  क्या  कारण

 सामुदायिक  विकास  तथा  dent  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहिब  :  से  भारतीय  खाद्य  निगम  से  जानकारी  एकत्र  की  जो  रही  है

 art  सभा पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 संकर  बीजों  का  उत्पादन

 574.  भी  मुहम्मद  इमाम  :  श्री  wo  मि०  मजबूर  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  में  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  फार्मी  में  कितनी  मात्रा  में  संकर

 बीजों का  उत्पादन  किया  war;  कौर

 पिछले  दो  वर्षों  में  देश  में  संकर  बीजों  की  मांगे  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  :  ate  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  मिलते  ही  सभा

 पटले  पर  रख  दी  जायेगी

 बम्बई  टेलीफोन  निर्देशिका

 575.  श्री  मुहम्मद  इमाम :  श्री  चं०  चु०  देसाई १

 क्या  संचार  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 का

 ध्यान  इकॉनोमिक  टाइम्स  में  13  1968  को  saree

 इस  समाचार  की  शोर  दि  या  गया  है  कि  काश्मीर  को  बम्बई  टेलीफोन  निर्देशिका  में  विदेशी

 क्षेत्र  दिखाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 संप्रग-कर्मो  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ट्०  कु०  :

 जी  att

 (qa  बम्बई  में  काश्मीर  राज्य  के  व्यापार  एजेंट  का  पदनाम  ट्रेड  एजेंट  हैं  धौर  वह

 चाहते  थे  कि  उसका  नाम  कमीने  वरेय-दिलैक  के  oats  दिखाया  जाय  ।  उसे

 च् ग्ट््ड  कमीने  के  श्रन्तगंत  रखा  गया  ।  निर्देशिका  में  जिनमें  जगं-शीषर्क  भी

 शामिल  जनता  की  सुविधा  की  दृष्टि  से  की  जाती है  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  आने  बाल  शरणार्थी

 576.  शो  सिद्ध  युवा
 :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  12  1967  के  श्रठारांकित

 sat  संख्या  3885  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  धावा  1963.64

 से  1967  के  wea  तक  अन्दमान  शोर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  बसाये  गये  पूर्वी

 पाकिस्तान  से  ma  शरणार्थियों में  भ्रनुसूचित  जातियों के  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 415
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 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  म  उप  मन्त्री  दास  Wo  :

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  att  उपलब्ध  होने  पर  सभा  की  मेज  पर  रख  दी

 जायेगी  ।

 राष्ट्रीय  धम  att

 577.  थी  सिद्ध यू या  थी  लोबो  प्रभु
 :

 श्री  रा०

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  श्रम  अपयोग  ने  अरपना  wafer  प्रतिवेदन  दे  दिया है  ;  और

 यदि  तो  उसमें  क्या-क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  गई  हैं  ?

 अम
 तथा  पुनर्वास  मंत्री

 जी  नही ं।

 (@)  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 कोयला  उद्योग  मारो
 बो

 579.  श्री  कु०  मा०  कौशिक  त्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  शास्ति  प्रौर  घागुस  की  कोयला  खानों  में  कोयला  उद्योग  मजूरी  बोर्ड

 की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  गया  है  ;

 (a)  यदि
 तो  उन्हें  क्रियान्वित  कराने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 है  ;

 -  क्या  कोयला  खानों  हारा  उनकी  क्रियान्वित  में  विलम्ब  किये  जाने  के  फलस्वरूप

 श्रमिकों  को  कोई  प्रतिकर  दिया  जायेगा ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 इन  कोयला  खानों में  उक्त  सिफारिशें
 va

 तक  लागू  नहीं की  गई
 हैं

 इन  सिफारिशों  को  ary  करने  के  लिए  प्रबन्धकों  को  राजी  करने
 के

 लिए |  ह  hg  लगातार

 किये  जा  रहे  हैं  ।

 हरजाने का  सवाल  नहीं  उठेगा  क्योंकि  उक्त  सिफारिशें सलाह  के
 रूप  में  है ं।

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  दारा  भाग  लिया  जाना

 580,  श्री स०  मो०  बनर्जी :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेगे  कि  :

 _  बया  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  द्वारा  भाग  लिये  जाने  की  योजना  समाप्त  कर  दी

 गई

 यदि  तो  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क  दिय  ४१1  नो  मों  में  इस  योजना को  लागु

 किया
 गया है  ;  भर

 414
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 हिन

 यदि  उपयुक्त  भाग  क  )  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  इसके  क्यां

 कारण  हैं
 ?

 शम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  arat)

 जी  नहीं  ।  इस  योजना  का  नाम  बदल  कर  प्रबन्ध  परिषद  की  योजन

 रख  दिया  गया है  ।  इस  योजना  का  रद्द  बरामदा  कौर  वापसी  विचार-विमान  द्वारा  श्रमिकों

 कौर  प्रबन्धकों में  सहयोग  बढ़ाना  है  ।  इसमें  प्रबन्धकों  पौर  श्रमिकों  के  समान  प्रतिनिधि  होंग े।

 इत  योजना  की  मुख्य  बातें  हैं  (1)  प्रतिष्ठान  के  दैनिक  किये-कलाप  से  सम्बन्धित  कुछ  पहलुओं

 पर  परामर्श  की  सुविधा  (2)  निर्दिष्ट  मामलों  पर  परिषद्  के  सदस्यों  को  जानकारी  देना  (3)

 सुरक्षा  शादी से  सम्बन्धित  कतिपय  प्रशासकीय  जिम्मेवारियों  का  दिया  जाना  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  46  शौर  निजी  क्षेत्र  के  84  उपक्रम  ।

 सवाल  पदा  नहीं  होता ।

 शिमला  में  सचेतक  सम्मेलन

 581.  थी  स०  Ato  बनर्जी  श्री  कंवर ला  शप्त

 कया  ससी-काम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  ने  शिमला  में  हुये  सचेतक  सम्मेलन  की
 सिफारिशों

 को इस  बीच  क्रियान्वित  कर  दिया है  ;  और

 यदि  नद्दी  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 संसद -काय  तथा  संचार  मंत्रो  राम  सुलग  fag)  छंटे  भ्रमित  भारतीय

 सचेतक  सम्मेलन  की  सिफारिशों  समस्त  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों/श्रघिष्ठाताश्ं  के  पास

 क्रियान्विति  के  लिये  भेज  दिया  गया है  |  उनसे  इन  सिफारिशों  पर  श्रधंवाधिकी  क्रियान्विति  रिपोर्ट

 भेजने  के  लिये  भी  अनुरोध  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भी  इन  सिफारिशों  के  शीघ्र

 क्रियान्विति  के  लिये  इसी  प्रकार  की  का्यवादह्दी  की  जा  रही

 प्रशन  दवी  नहीं  उठता  ।

 सहकारों  संयुक्त  खंती  समितियां

 582.  भी  गार्डिलिगन  गौड  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  संयुक्त  खेती  समितियों  का  रूप  कौर  कायें  बया  है  ;

 सरकारी  संयुक्त  खेती  समितियों  को  सहायता  देने  की  पुनरीक्षित  योजना  की

 रूपरेखा क्या
 कौर

 क्या  सरकार
 ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  की  है  कि  देना  में

 काय  कर  रद्दी  सभी  संयुक्त  खेती  समितियों  को  पुनरीक्षण  शर्तों  पर  सहायता  दी  जाये  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (aft  एम०  एस०

 en

 (®)  एक  सहकारी  खेती  समिति  या  तो  सामूहिक  या  संयुक्त  स्वरूप  की  हो

 सकती है  ।  सामूहिक  समिति  में  भूमि  का  स्वामी  समिति  हदी  होती  जबकि  संयुक्त  समिति  में
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 सदस्य  एक  स्वीकृत  ध्वनि  के
 लिए  अपनी  भूमि  पूल  करते  हैं  ak  उनकी  भूमि  पर  उन्हीं  का

 स्वामित्व
 रहता  सहकारी  खेती  समिति  सदस्यों  समाज  के  सामाजिक  तथा

 सांस्कृतिक  जीवन  को  समृद्ध  बनाने  के  seer  से  कृषि  उत्पादन  बढ़ान ेके  लिए  सुनियोजित  आधार

 पर  भूमि  पर  संयुक्त  लेती  तथा  कुक्कुटादि-पालन  शादी  जैसे  सम्बद्ध  कार्यक्रम  झर  लाभप्रद

 रोजगार  उपलब्ध  करने  के  लिए  कुटीर  एवं  लघु  उद्योग  तथा  दूसरी  गतिविधियां  चलाती  है  ।

 (@)  संयुक्त  सहकारी  खेती  समिति  निम्न  सहायता  की  पात्र

 ca  |  अनुदान  योग

 तू  र्०  रु०

 1.  अंश-पूंजी  2,000  कल्
 2,000

 ह 2.  भूमि-विकास  20,000  20,000

 एकड़  100  रुपये

 की  दर  से  एक  समिति

 के  लिए  श्रमिक  से  ध्रधघिक

 20,000

 3.  गोदाम-एवं-डोरशाला  3,750  1,250  5,000

 4.  प्रबन्ध चक ोय  उपदान

 गा

 1,200  1,200

 25,750
 ace  see

 2,450
 a
 28,200

 2  a

 (7)  जी  प्रति  ad  पात्र  समितियों  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपलब्ध  रानी  की

 सीमा  के  भीतर  सहायता  दी  जाती  है  ।

 भारतीय  सागर  में  उपग्रह

 583.  श्री क०  प्र०  fag  देव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ae  सच  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  साथ  संघ  द्वारा  भारतीय  सागर  में  उपग्रह  स्थापित

 करने  सम्बधी  योजना  को  aaa  रूप दे  दिया  गया  है

 यदि  तो  प्रस्तावित  उपग्रह  की  स्थापना  में
 किये  जाने

 वाले  व्यय
 में

 भारत  का

 कितना  + ' हैं: ह  होगा  ;

 उपग्रह  स्थापित  करने  में
 कितना  समय  लगने  की  संभावना  है  ;  भ्र ौर

 उक्त  उपग्रह
 के  कया  लाभ  प्राप्त  होंगे  ?

 संसद-कराये  संचार  विभाग
 में  Ho  :  जी  हां  |

 हिन्द  महासागर  पर  यह  उपग्रह  भु  माण्डलिक  संचार-उपग्रह  प्रणाली  (  ग्लोबल

 कम्युनिकेशन  सेटेलाइट  के  ate  स्थापित  जा  रहा  maa  है  कि  इस

 की  कुल  लागत  लगभग  20  करोड़  डालर  रहेगी  जिसके  पूँजी-निवेश  में

 का  लगभग  0.5%  या  70  लाख  रुपये  होगा  ।
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 हिन्द  महासागर  उपग्रह  भोजन  सेटेलाइट  )
 1968  के  अंत  तक  स्थापित

 दो  जाने  की  संभावना है  ।

 भू-माण्डलिक  संचार  उपप्रह  प्रणाली  में  सम्मिलित  होने  से  प्राप्त  होने  वाले  लाभ

 निम्नलिखित  हैं  :--

 (i)  भराष्ट्रीय  फोटो  टेलीग्राफ  तथा  टैक्स  परियात  की  भारत  की

 बढ़ती  हुई  मांग  पूरी  करने  के  लिये  स्थायी  तथा  ऊंचे  दर्ज  की

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  संचार  सुविधाओं  की  उपलब्धि  ;

 नवा
 (ii)  अन्तर्राष्ट्रीय  gratia  के  उपयोग  की  क्षमता  की  प्यार  था ॥

 स्वचालित  लगाना

 584.  थी  Go  प्र०  fag  देव  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  बी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  बम्बई  में  शरारे  दूध  कालोनी  में  लगाई  गई  बेकरी  के

 नमुने  की  आधुनिक  ढंग  की  स्वचालित  बेकरियां  देश  में  अन्य  स्थानों  पर  स्थापित  करने

 का

 यदि  तो  ये  बेकरियाँ  कित-किन  नगरों  में  लगाने  का  विचार  और

 ये  बेकरियाँ  लगाने  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना है
 ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय
 में  राज्य

 (  श्री  अन्ना साहिब

 जी  at  |

 ये  बेकरियाँ
 कानपुर

 पौर  चण्डीगढ़  में  भी  स्थापित  की  जा  रही

 बम्बई  wit  मद्रास  में  ये  बेकरियाँ  पहले  ही  उत्पादन  कर  रही  है  ।

 कोचीन  atc  की  बेकरियों  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  ate  1968  से

 उत्पादन  आरम्भ हो  जायेगा  ।  कलकत्ता
 की

 बेकरी  1968  के
 दत्त  तक  चालू  हो  जायेगी ।

 aq  1969 में  उत्पादन  आरम्भ कर  देगी  ।

 रामलिंग पर  व्यय

 585.  श्री  ०  प्र०  fag देव  :  थी  बलराज  मधोक  :

 क्या  खाद्य  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  में  राशनिंग  के  गत  दो  वर्षों  में  सरकार  ने  कार्ड

 धारियों  से  1.70
 करोड़

 रुपये  वसूल  किये  जब  कि  इस  अवधि  में  कुल  व्यय  82  लाख

 रुपय ेसे  अधिक  नहीं  हुआ  है  ;

 क्या  यह  भी
 है

 कि  दिल्ली  प्रशासन  ने  सरकार  से  कहा  है  कि

 या  तो  शेष  88  लाख
 रुपये  दिल्ली

 प्रशासन  को  दिये  जायें  प्  इसका  प्रयोग  राशन  की  वस्तुएं

 कम  मूल्य  पर  देने  के  लिये  किया  जाये
 ;
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 ee

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकर  की  क्या  प्रतिक्रिया  atk

 राशन  की  वस् तुम् ों  के  ध्वजिक  दाम  लेने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना सा  हित
 :  जी  हां  ।

 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  अतिरिक्त  धन  दिल्ली  की  जनता  को  वापस  कर

 दिया  जाये  ।

 सरकार  ने
 इस

 दल  जनवरी से  पहले  ही  राशनिंग  के  लिये  अतिरिक्त  लागत  को

 2  qa  प्रति  किलोग्राम  से  कम  करके  |  पेसा  प्रति  किलोग्राम  कर  दिया  है  ।  इस  प्रकार  एकत्र  की

 राशि  को
 aa  से  जमा

 किया
 गया

 था  परन्तु  इस  व्यापार  खाते
 में  रखा  गया  था  ।  अतः  इसके

 उपभोक्ताओं  को  वापिस  करने का  प्रश्न  उठता

 (7)  राशन  की  वस्तुयें  पर  प्रतीक  दाम  नहीं  लिये  गये  हैं  ।  यह  निर्णय  किया  गया  था

 कि  राशन  की  वस्तुश्नों  की  बिक्री  से  राशनिंग  के  carat  की  लागत  प्राप्त  की  जाये  ।  ऐसी

 लागत  अस्थायी  रूप  से  2  ta  प्रति  किलोग्राम  नियत  की  गई  थी  ।  वास्तविक  व्यय  कौर  लागत

 प्राप्ति  के  पुनरीक्षण  पर  यह  निर्णय  किया  गया  था  राय  और  व्यय  में  सामंजस्य  लाने  के  लिये  राशि

 को  घटा  दिया  जाये  |

 Hindi  Clerk  in  Community  Development  and  Co-operation  Department

 586.  Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  no  clerk  or  typist  has  been  appointed  for  doing  Hindi

 work  in  his  Ministry  particularly  in  the  Department  of  Community  Development  and  Co-ope-

 ration;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Co-operation  (Shri  M.  Gurapadaswamy)  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Labour  Trouble  in  Modinagar

 Shri  P-  Shah  : 587.  Shri  Prakash Vir  Shastri  :

 Shri  Bal  Raj  Madhok  :

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  Government  have  obtain  ed  any  information  from  the  Uttar  Pradesh

 Government  in  connection  with  the  labour  trouble  in  Modinagar  resulting  in  firizng;

 (b)  whether  any  advice  has  been  given  to  the  State  Government  with  a  view  to

 safeguard  the  interests  of  labourers  there;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  State  Governmant  thereto?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  ;

 (a)  and  (b)  No,  Sir.  The  matter  falls  in  the  State  sphere  and  it  is  for  the
 State

 Government  to  take  such  action  as  they  deem  necessary.
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 (c)  Does  not  arise.

 Use  of  Hindi  in  the  Law  Ministry

 588.  Shri  Prakrsh  Vir  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to

 state,

 (a)  the  further  progress  made  in  regard  to  the  use  of  Hindi  in  the  sphere  of  law  in
 his  Ministry  ;

 (b)  whether  some  more  programmes  have  also  been  chalked  out  for  implementation
 in  future  ;  and

 (c)  if  so,  the  broad  outlines  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law,  (Shri  M  Yunus  Saleem)  :

 (a)  Since  the  conclusion  of  the  last  session  of  the  Lok  Sabha,  the  Official  Language
 (Lagislative)  Commission  has  finalised  the  Hindi  texts  of  10  more  Central  Acts,  thus  bring-

 ing  the  total  number  of  Central  Acts  whose  Hindi  texts  have  been  finalised  to  91.  The  Com-
 mission  Las  also  supplied  Hindi  translation  of  140  Bills  introdueed  in  .Parliament.  The  Com-

 mission  has  further  finalised  Hindi  texts  of  58  Rules  made  under  Central  Acts  whose  Hindi
 texts  have  been  finalised.

 As  regards  the  progress  made  in  the  use  of  Hindi  in  the  Ministry  it  may  be  stated
 that  the  main  functions  of  the  Ministry  are  tendering  of  legal  advice  and  drafting  of  legisla-
 tions  legal  advice  is  usually.  given  on  the  files  of  the  respective  Ministries  |  Departments  of  the
 Government  of  India  which  refer  them  to  this  Ministry,  and  there  is  hardly  any  scope  for
 the  officers  and  staff  to  do  work  in  Hindi  on  such  cases.  So  far  as  the  work  of  transla-
 tion  of  Statutes,  Ordinances,  Regulations,  Rules,  Orders,  etc  ,  into  Hindi  is  concerned,  all  work

 (including  notings,  etc.,)  in  connection  therewith  is  done  in  Hindi.  All  resolutions  notifi-
 cations  and  administrative  reports  are  being  issued  by  the  Ministry  of  Law  in  English  and
 Hindi  simultaneously.  Replies  to  the  letters  received  in  Hindi  from  the  Hindi-speaking  States
 or  members  of  the  public  are  invariably  given  in  Hindi  or  are  Hindi accompained  by
 translation  thereof.  There  is  also  no  restriction  on  the  Hindi-knowing  employees  to  do  their
 routine  work  in  Hindi  in  sections  hke  Administration  Sections  wherever  possible.

 (b)  and  (c)  In  pursuance  of  the  recomendations  made  by  the  Hindi  Advisory  Com-
 mittee  of  the  Ministry  of  Law, it  is  proposed  to  publish  two  Law  Journals  in  Hindi  contain-
 ing  the  reportable  judgments  of  the  Supreme  Court  and  of  the  High  Courts  respectively

 and  also  to  prepare  and  publish  standard  law  texts  books  for  the  L.L.  B.  course  of  the
 Universities‘in  the  Hindi-speaking  States.  Necessary  steps  in  this  regard  are  being  taken  in
 consultation  with  the  Supreme  Court,  the  High  Courts  and  the  concerned  Universities,

 भारतीय  खाद्य  निगम

 589.  श्री  नारायण  रेड्डी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 ( , #)  भारतीय  खाद्य  निगम  की  स्थापना  से  लेकर  अब  तक  कामंचारी  तथा  aa

 लय  सम्बन्धी  व्यय  प्रति  वह
 कितना  हुसना  श्र

 इसके  कार्यालयों  के  लिए  तथा  गोदामों  के  लिए  भवन  खरीदने  अथवा  उनका

 निर्माण  करने  पर  wa  तक  कुल  कितना  घन  व्यय  gat  था  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना सा हित

 भारतीय  खाद्य  निगम
 के  बनाये  जाने  से  waft  1964-65  से  1966-67
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 वित्तीय  वह  तक  निगम  के  कर्मचारियों  तथा  ग्रन्थ  कार्यालय  सम्बन्धी  विधिक  व्यय  का  ब्यौरा  इस

 प्रकार है  ol

 रुपये में
 1964-65  5-01  रुपये

 1965-66  173-39  स्वयं

 1966-67  344-58  रुपये

 ay  1966  -67  के  आंकड़े  agent  है  क्योंकि  भारतीय  खाद्य  निगम के  खातों  को  भ्र भी

 प्रति  खप  नहीं  दिया  गयाਂ है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निगम  को  दिये  गये  गोदामों  के  लिये  31-3-67  तक  नये  गोदामों

 के  निर्माण  पर  1086-17  लाख  रुपये  ea  हुए

 कार्यालय  के  लिये  भवन  का  निर्माण  पर  खरीदन  पर  कोई  व्यय  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्लो  दुग्ध  योजना

 590.  थी  ज्योति मंत्र  बसु  :
 थो  अब्राहम :

 श्री  गंगे दा  घोष :  थी  भगवान  दास  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  भारी  घाटा  gar  है  ;

 यदि  तो  जब तक  कुल  कितना  घटा  द्र  है
 ?

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  करने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ?

 reget  fare
 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना  हब

 fa  )  द

 वित्तीय  ax  1967-68  at  समाप्त  नहीं  gat  भ्रम  धनुष  के  लेखा को  अन्तिम

 eq  नहीं  दिया  गया  है  ।

 जब  से  योजना  शुरू  हुई  है  तब  से  1967  तक  योजना  को  194.56

 लाख  रुपये  की  कुल  हानि  हुई है  ।  aware  विवरण  निम्न  प्रकार  है  :-

 a  लाख  रुपयों

 नवम्बर  1959-61  5.02

 4.16 1961-62

 1962-63  10.64

 1963-64  23.10

 1964-65  97,77

 1965-66  39.21

 1966-67  14.66

 कुल
 19456
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 a  ना  a  एाटगायल्एल्एएस्

 विशेषज्ञों के  दल  दारा  योजना  की  कार्य-पद्धति की  पूर्णतया  जांच  की  जा

 चुकी
 है

 उपरोक्त  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह  sea  ही  नहीं  होता  ।  दिल्ली  दुग्ध

 योजना  द्वारा  ऊँचे  मुल्य  पर  दूध  खरीदे  जाने  ste  saa  से  लिए  जाने  वाले  मूल्य  का

 ही  इस  हानि  का  मुख्य  कारण है
 |

 भास्कर  प्रदेश  तथा  मद्रास में  चादल  का  ब्ल्यू

 591.  थी  नो०  श्रीकान्त  नायर :  क्या  साथ  तथा  ऋषि  मंत्री  यह  gery  की

 कृपा  करेंगे  कि  ?

 ares  प्रदेश  पौर  मद्रास  में  धान  के  समाहार  मूल्य  बा  हैं  ;

 कमी  बाने  केरल  we  बंगाल  को  चावल  कौर  गेहूं  किस  मुल्य  पर  सप्लाई

 किये  जाते  हैं  ?

 खाद्य  ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  wet  उन्नससार्गहय

 :  1967-68  में  धान  का  समाहार  मूल्य  इस  प्रकार  था

 आनन्  प्रदेश

 सुपर  फाइन  70.00

 फाइन  35.00

 46.00

 मद्रास

 फाइन  48.00

 मीडियम  4500

 43.00

 प्रति  क्वीन्स (@)  चावल

 err  पैसे

 कोप  96.00

 102.00

 110.06 फाइन

 सुपर  फाइन  (४)  115.00

 सुपर  फाइन  (1)  125.00

 सुपीरियर  बासमती
 135.00

 गेहूँ

 आयातित  67.00

 421
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 जनरल  जोरावर  सिह  स्मृति  टिकट

 592,  श्री  हेम  राज  :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क

 (¥)  क्या  यह  सच  है
 कि  पिछली  शताब्दी  में  तिब्बत  पर  विजय  प्राप्त  करने  वाले  पहले

 भारतीय  सेनापति  वजीर  जोरावर  सिंह  थे  ;

 क्या  यह  भी
 सच  है

 कि  जोरावर  सिंह  स्मारक  समिति  ने  उसके  सम्मान  में  स्मृति

 टिकट  जारी  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सजदे-काय  तथा  संचार  विभाग
 में

 राज्य  मंत्री  इ०  क०  :

 यह  बात  ठीक  है  कि  वजीर  जोरावर  सिंह ने  पिछली  शताब्दी  में  प  पंचमी  तिब्बत

 पर  एक  सेनिक  प्रतिमान  किया  किन्तु  इस  अभियान  को  विजय  मान  लिया  यह  इसका

 हाथ  लगाये  जाने  का  प्रदान  है  ।

 att  हिमाचल  संस्कृति  संगम  से  हाल  ही  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  gut

 हूँ  जिसे  विचारों  डाक-टिकट  संकलन  सलाहकार  समिति  के  सामने  रखा  जाएगा

 Agricultural  Air  Force

 593.  Shri  Baswant  :  Shri  Deorao  Patil  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  organise  an  agricultural  air  force  for  spraying
 insecticides  on  crops;

 (b)  whether  any  financial  assistance  has  been  sought  from  the  World  Bank,  U.S.A.

 or  any  other  country;

 (c)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (d)  when  this  scheme  will  be  implemented?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community

 Development  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  No.  The  aerial  spraying  facilities  are,  however,  gradually  being  expanded  in  the

 public  as  well  as  the  private

 (b)  to  (c)  A  project  report  seeking  a  loan  from  U.  S.  A.  I.  D.  for  acquistion  of  50  fixed

 wing  aircraft  in  the  public  sector  and  49  fixed  wing  and  2  helicopters  in  the  private  sector
 was  prepared  and  forwarded  ;  while  a  project  loan  may  not  be  available,  alternative  sources
 of  finance  are  under  the  consideration  of  Government.

 सामुदायिक  विकास  खण्डों  तथा  पंचायत  समितियों  के
 लिपे

 कर्मचारी

 594.  थो  गांडिलिंगन  गौड  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक  सामुदायिक  fasta  खण्ड  भिजवा  पंचायत  समिति  को  किस  रूप  में  तथा

 कितनी  सहायता  दी

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  प्रकार  दी  गई  सहायता  का  लगभग  50  प्रतिशत  भाग

 खण्ड  समिति के  कर्मचारियों के  वेतनों  पर  खर्च हो  जाता है  ;
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 HS

 र  (a)
 क्या  पर्याप्त धन  न  होने  के  कारण  इन  झ्रधिकांदा  अधिकारियों  के  पास  कोई  काम

 q  |

 gar  सरकार  का  विचार  इन  अघिकारियों  के  लिये  पुरे  काम  की  व्यवस्था  करने  का

 है  maar  उन्हें  उन  विभागों  को  वापस  भेज  देने
 का  जहां  से  वे  भराये  थे  ;  ak

 (  थि झ  )  क्या  सरकार  का  विचार  इन  पंचायत  समितियों  azar  aust  को  समाप्त  करने

 का  क्योंकि  इस  योजना  का  काम  सन्तोषजनक  नहीं  gat  है  ?

 खा यह  कृषि  ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुरु पद स्वामी

 12  लाख  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  जिसे  समुदायिक  विकास  योजना  बजट

 कहते  हैं  स्थिति  एक  ate  स्थिति  दो  चरणों  के  लिये  की  गई  है  ।  एक  स्थिति  पांच  वर्षों  के  लिये

 होगी  ।  यह  व्यवस्था  एक  सामुदायिक  विकास  खण्ड  के  लिये  यह  योजना  जो  कि  कायें

 क्रम  के  घन  उपलब्ध  उस  क्षेत्र  के  विकास  के  कार्य  में  लगाया  जायेगा  कौर  जहाँ  पर

 समितियां हैं  वहां  यट  इन  समितियों  को  सौंप  दिया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  अन्य  विभागीय

 संसाधनों  कौर  योजनाकारों  को  भी  खण्ड  भ्र भि करणों  और  पंचायत  समितियों  द्वारा  कार्यान्वित  कराया

 जाता  है  ।  संसाधनों  की  के  कारण  खण्डों  को  योजना  की  श्रावध्यकता  के  श्रतुसार  घन

 लब्ध  नहीं  किया  जा  सका  ।  तीसरी  योजना  में  कुल  म्रावर्यकता
 के

 80  प्रतिश्त  के  लिये  व्यवस्था

 की  गई  थी  ।  1966-67  ate  1967-68  में  आवश्यकता  से  कमी  क्रिया  48  प्रतिशत  ax

 58  प्रतिष्ठित  रही  |

 सामुदायिक  विकास  के  लिये  योजना  निधि  का  स्थिति  एक  में  चौथा  भाग  सनौर

 स्थिति  दो  में  छटा  भाग  खण्ड  मुख्यालय  में  ad  किया  जाना  है  ।  योजना  के  लिये  निधि  में

 कमी  हो  जाने  पर  1966-67  के  लिये  खण्ड  कर्मचारियों  पर  खर्चा  47  प्रतिशत  बढ़  गया  है  ।

 कौर  खण्ड  विस्तार  टीम  न  केवल  सामुदायिक  योजनाओं  की  कार्यान्वित  ही

 करती  है  बल्कि  राज्य  सरकारों  के  प्रत्य  विभागीय  कार्यों  को  भी  करती  है  ।  राज्य  सरकारें

 लब्ध  काम  और  कमंचारियों  की  संख्या  शादी  पर  ध्यान  देती  रहती हैं  ।

 (®)  सामुदायिक  विकास  खण्ड  ate  पंचायत  समितियां  अपने  सीमित  संसाधनों  कौर  बातों

 (>
 होते  हुए  अच्छा  कार्य

 कर  रहे  हैं  और  उनको  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 Teak  wood  Forests

 595.  Shri  Baswant  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  area  under  teak  wood  forests  in  India  is
 decreasing  ;

 (b)  whether  any  scheme  in  regard  to  teak  forestation  is  under  consideration  ;  and

 (c)  if  so;  the  details  thereof?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve-

 lopment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde) :

 (a)  There  has  been  no  significant  change  in  the  area  under  Teak-wood  in  India.
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 a
 me

 the  Second  and  Third  Five  Year  Plans,
 (bh).  Teak,  plantations:itave.  been  raised  under  the  scheme  of.  Economic  Plantations  in

 the  years  1966-67  and  1967-68  also
 Plantations  of  teak  have  also  been  raised  during

 (c)  An  area  of  38,200  hectares  was  planted  up  with  teak  during  the  Second  Five  Year
 Plan.  and  about  86,000  hectares  during  the  Third  Plan.  Since  1966-67,  an  average  of  10,000
 hectares  are  being  planted  up  every  year  with  teak.  The  States  (30४८६011८1105  are  being

 1967-68.
 provided  20%  grant  and  30%  loan  for  these  schemes  included  in  the  Forestry  Sector  from

 उत्पादन  प्रतियोगिता

 596.  sh  गाडिलिगन  ate :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री ag  बताने की  कृपा

 करेंगें

 OCE
 क्या  देश  में  घान  के  उत्पादन  के  लिए  देश  के  किसानों  के  बीच  1  उ  03  -66 में  कोई

 were  प्रतियोगिता  थी  ;

 यदि  तो  क्या  कोई  पुरस्कार  दिये  गये  थे  ;  ake

 (7)  प्रथम  पुरस्कार  fee  मिला  ate  उसने  प्रति  एकड़  फ्रीडा  उत्पादन  किया  ?

 सामुदाधिक्र  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  समय  मंत्री  अन्ना साहिब

 खरीफ  1965-66  के  मौसम
 में

 घान
 की  फसल

 के  सम्बन्ध  में  afar  भारतीय

 1.0 एक  भ्रमित  भारतीय  फसल  प्रतियोगिता का  प्रायोजन  किया  गया  था  ।  राज्य  सरकारों

 ने  खण्ड  तथा  प्राम  स्तरों  पर  इस  प्रकार की  प्रतियोगिताश्रों  का  आयोजन  किया  था  ।

 (4)  हां  ।  भ्रमित  भारतीय  आधार
 पर

 निम्नलिखित  3  पुरस्कार  दिये  गये  थे

 :  ट्रैक्टर  के  रूप  में  मु ब्रह्म नियम  पुरस्कार  तथा

 पण्डितਂ  की  उपाघि  ।.

 3,000  रुपये पुरस्कार

 तीसरा  पुरस्कार :  2,000  रुपये

 पहला  पुरस्कार  are  प्रदेश  के  जिले  कुरनूल  के  डा०  यम्मिनगनूर  के  श्री  एम०

 गंगानगर  जी०  को  दिया  गया  था  ।
 उन्होंने

 3834.87  किलोग्राम  प्रति  एकड़  के

 थी

 संकटग्रस्त चीनी  मिलों  की  व्यवस्था  में  सुधार  करना

 597..  सुलैत  :  थी  मि०  yo

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  :.

 सरकार  ने  खंक्टफ़्तः  किसी  fast  की  gare  संबंधी

 प्रस्तावों को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;

 (a  यदि  तों  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  कया  हैँ
 ?
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 कल

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  अन्नाता हिव

 कौर  इंडियन  शूगर  मिल्स  एसोसिएशन  तथा  नेशनल  फेडरेशन  साफ

 फोझॉप्रे  टिव
 शुगर  फैक्ट्रिज  के  द्वारा  चीनी  मिलों  की  ग्रपेक्षित  सहायता  का  ब्यौरा  प्राप्त  किया जा

 tat

 में  नये  टेलीफोन  कनेक्शन

 598.  श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  में  से  70  प्रतिशत  कनेक्शन  उन  आवेदकों

 के  लिये  सुरक्षित  कर  दिये  गये  हैं  जो  3,000  रुपये  tent  देंगे ;  भ्र

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  निर्णय  करने  के  am  कारण  हैं  ?

 संसद-कराये  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ट्०  क०  :

 जी  सनौर

 दिल्ली . में में  नये  कनेक्शन  में  से  अपना  टेलीफोन  योजना  के  आवेदकों  के  लिए  70

 प्रतिशत  कनेक्शन  आरक्षित  रखने  की  व्यवस्था  1950  से  मौजद  है  ।  इतने  प्रतिशत  कनेक्शन

 ग्रा रक्षित  रखने  का  मुख्य  कारण  है  दूरसंचार  विकास  के  लिए  लागत  पूजी  के  at  की  पूति

 लिए  फंड  इकट्ठा  करना  ।

 Wheat  and  sugar  supply  to  Madhya  Pradesh,  U.  P.  and  Himachal  Pradesh

 599,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Faod  and  Agri-
 culture:be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  no.  1165  on  the  21st

 November,  1967  and  state

 (a)  the  quota  of  wheat  and  sugar  asked  for  by  Madhya  Pradesh,  Uttar  Pradesh  and
 Himachal  Pradesh  during  the  last  three  months  ;

 (b)  whether  the  quota  of  sugar  which  had  been  allocated  by  Government  to  these
 States  has  since  been  supplied  to  them  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Devc«

 lopment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde) :

 last Madhya  Pradesh  had  not  specifically  asked  for  any  wheat  quota  during  the

 months.  Uttar  Pradesh  had  generally  asked  for  a  quota  of  1,05,000  tonnes  per  month  and
 Himachal  Pradesh  had  asked:  for  a  quota  of  imported  wheat  of  9,000  tonnes  during  Novem-
 ber  and  December  and  14,500  tonnes  in  January.  With  regard  to  sugar,  the  States  in  ques-

 tion:  Kad  not  specifically  asked'for  any  monthly  quota  but.  when  partial  decontrol  was.  intro-

 duced  and  the  monthly  quotas  fixed,  Madhya  Pradesh  had  represented.  that.  the:  quota

 given  to  them  was  inadequate  and  should  be  increased  to  7,430  tonnes  per  month:  and.
 Himachal:  Pradesh  has  represented  that  their  quota  should  be  increasod  to  1,200  -tonnes  per
 month.

 (७)  and  (c)  The  monthly  quotas  fixed  out  of  levy  sugar  to  these  States  are  allotted  to

 them  every  month  regularly  and  lifting  of  allotted  quotas  from  the  factories  is:  anged  by
 the  State  Governments  concerned.
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 Supply  of  Foodgrains  for  States

 600.  shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricul- ture  be  pleased  to  state

 (a)  the  quantity  of  wheat,  rice,  maize,  jawar,  sugar  and  pulses  demanded  from  the
 Central  Government  by  the  various  States  Statewise  during  the  peried  from  0.0  avember,  1967
 to  date  ;

 (b)  the  quantity  of  above  articles  sanctioned  by  the  Central  Government  for  these  States
 for  the  above  period

 (c)  the  quantity  of  food  articles  sanctioned  by  the  Central  Government  to  the  States
 Governments  out  of  their  sauctioned  quota  ;  and

 (d)  the  reasons  for  not  supplying  the  sanctioned  quota  in  full  ?

 The  Mivister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Com  munity  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  Demands  of  foodgrains  are  not  received  from  all  the  States  on  a  regular  basis.
 It  is  therefore,  not  possible  to  specify  definite  quantities  as  demands  of  the  different  States
 during  the  period  for  the  focdgrains  mentioned.  For  sugar  also,  the  State  Governments  have
 not  asked  monthwise  allotment  of  specific  quantities  as  such  during  the  last  three  months.

 A  statement  showing  whatever  demands  had  been  received  for  monthly  supply  of  sugar  ts
 attached  (Statement  1).  |  Placed  in  Library,  See  No.  LT-74  /68).

 (b)  showing  quantities  of  wheat,  rice,  maize,  jawar  and  gram  allotted  to
 each  State  during  the  period  November;  1967  to  January,  1968  is  attached  (Statement  IL).
 (Placed  in  Library.  See  No.  LT-74/68).  From  November,  1967,  the  policy  of  partial
 decontrol  of  sugar  has  been  introduced.  Under  this  policy,  only  about  60%  of  production

 bal- of  sugar  factories  during  1967-68  is  being  procured  for  controlled

 ance  of  about  40%  of  the  production  is  released  for  sale  in  the  open  market.  A  statement

 showing  the  monthly  quota  of  levy  sugar  sanctioned  and  allotted  for  each  State  during  the
 last  three  months  is  attached  (Statement  Ll).  (Placed  in  Library.  See  No,  LT-

 74/68).

 (c)  A  statement  showing  supplies  of  wheat,  rice,  maiza,  jawar  and  gram  to  each  State

 during  the  period  November,  1967  to  January,  1968  is  attached  (Statement  IV).  (Placed
 in  Library.  See  No.  LT-74/68).  As  regards  sugar,  lifting  of  allotted  quotas  from  the  fact-
 ories  is  arranged  by  the  concerned  State  Government.

 (d)  Supplies  during  a  period  consist  partly  of  supplies  against  allotments  of  earlier

 periods  and  partly  against  allotments  during  the  period.  As  such  there  will  always  be  a
 difference  between  the  figures  of  foodgrains  allotted  during  a  period  and  those  of  supplies

 during  the  same  period,

 Smuggling  in  Foodgrains  in  the  Capital

 601.  shri  Hukam  Chand  Kachwai  +  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  1163  on  the  21st  November‘

 1967  and  state  ॥

 (a)  whether  enquiries  into  the  cases  against  the  persons  concerned  have  since  been

 completed;

 (b)  if  so,  details  thereof;

 (c)  whether  the  requisite  information  has  since  been  received  from  the  Delhi  Admi«

 and d nistration;
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 लाा

 (d)  if  not,  when  the  same  is  likely  to  be  received  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  to  (d)  The  information  is  being  collected  from  the  Delhi  Administration  and  will
 be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as  it  is  received.

 gm  और  खाद्यानों  के  मूल्यों  में  वृद्ध

 602.  श्री  राम  गोपाल  दिलवाले  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 war  दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  दूघ  के  मूल्यों  तथा  राशन  में  दिये  जाने  वाले  खाद्यान्नों

 के  मूल्यों  में  वृद्धि के  फलस्वरूप  दिल्ली  में  प्रत्येक  परिवार  के  व्यय  में  वृद्धि  के  बारे  में  सरकार

 ने  मोटे  तौर  पर  कोई  अनुमान  लगाये  हैं  ;

 बया  प्रत्येक  परिवार  की  श्राय  में  इसके  अनुकूल  वृद्धि  नहीं  हुई

 क्या  मूल्य  में  इस  वृद्धि  के  विरुद्ध  सरकार  को  दिल्ली  प्रदान  झथवा  गैर-सरकारी

 व्यक्तियों  से  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं ;  फिर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  अन्ना साहिब

 fara  )

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  बढ़ाये  गए  मूल्यों  तथा  राशन  में  दिये  जाने  वाले

 खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  तुलनात्मक  विवरण  संलग्न  है  ॥[  पुस्तकालय

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  uso  go  75/68]  प्रत्येक  परिवार के  व्यय  में  वृद्धि के  बारे  में

 ठीक  दिशा  उपलब्ध  नहीं  है  |

 दित्ता  उपलब्ध  नहीं है  ।

 दिल्ली  प्रशासन  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हम्ना  है  ।  दूध  मूल्य  वृद्धि

 के  विरुद्ध  गर-सरकारी  लोगों  से  कुछ  प्र भ्या वेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 1.  ava  वाय  वेलफेयर  दिल्ली

 एस०  जो०  द्व्ली

 मौलाना  भ्रामक  दिल्ली

 श्री  केदारनाथ  दिल्ली

 श्री  seat  दिल्ली

 साऊथ  दिल्ली  वेलफेयर  नई  दिल्लीः

 नेताजी  नगर  गवर्नमेंट  एम्पलाइज  वेलफेयर  एसोसियेशन

 दिल्ली  हिन्दुस्तानी  दिल्ली  |

 सहकारों  क्षेत्र  में  चावल  की  मिलें

 603.  श्री  को
 ०  सत्यनारायण :  क्या  खाद्य  तथा  काष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
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 ee

 विभिन्न  राज्यों  में  सहकारी  आधार  पर  चावल  मिलों  की  स्थापन के  fad  भारत

 के  wea  सहकारी  विकास  निगम  ने  1964  से  श्र  तक  विभिन्न  सरकारी  समितियों  उनके

 नाम  सहित
 कितनी

 धन
 itt

 दी  है  कौर  इन  मिलों  की  क्षमता  कितनी

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  धन  की  कमी  के  कारण  अनेक  मिलें  पुरी

 से  कम  नहीं  कर  रहीं  कौर

 यदि  तो  क्या  इन  मिलों  के  लिये  प्रावइ्यक  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिये

 feat  बेक  श्राफ  इंडिया  ate  भारत  का  खाद्य  निगम  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०

 गुषपदस्व।मी )
 :

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  किसी  ी  सहकारी  समिति  को  सीधे  कोई  राशि

 नहीं दी  थी  ।  निगम  ने  1964  से  भ्रनुबन्ध  में  दी  गई  524  सहकारी  चावल  मिलों

 की  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  1001,  38  लाख  रुपये  की  atlas  सहायता  दी  है  ।

 में  रखा  गया ।
 देखिए  संख्या  एल०  ठी०  76/68  सहकारी  क्षेत्र  के  लिए  स्वीकृत

 प्रत्येक  चावल  मिल  की  क्षमता  औसत  1  टन  धान  प्रति  घंटा  की  है  ।

 राज्य  अधिकारियों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  सहकारी  चावल  मिलें  दो

 अर्थात्  मध्य  प्रदेश  तथा  श्रीनगर  प्रदेश  में  धन  की  कमी  के  कारण  अपनी  पुरी  क्षमता  से  काय  नहीं

 कर  रहीं है

 भारत के  रिजवें  बेंक  के  पास  ऐसी  कोई  योजना नहीं  भारत  के  खाद्य

 fara  ने  कुछेक  मतों  पर  मध्य  प्रदेश  तथा  गॉन्टर  प्रदेश  में  सहकारी  चावल  मिलों  को  कार्यक्र-पू जी

 के  लिए  घन  उपलब्ध  करने का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 आधुनिक  चावल  मिलें

 ato  सुप् रं नारायण :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1962  से  लेकर  श्री  तक  केन्द्रीय  भारत  के  खाद्य  निगम  थौर  सहकारी

 संस्थाओं  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  में  सरकारी  क्षेत्रों  में चावल  की  कितनी  प्राथमिक  मिलों  का  area

 किया  गया  है  तथा  कितनी  मिलें  लगाई  गई  हैं  ;

 क्या  मंसुर  की  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  अनुसन्धान  संस्था  ने  इन  मिलों  के

 कार्य  की  जांच  की  है  att  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  थौर

 यदि  तो  उसकी  सिफारिशें  क्या  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में
 राज्य  यंत्रो  अन्नासाहिध

 सात  झाधघुलिक  मिलों  का  orate  किया  गया  है  कौर  उन्के  परीक्षण  शौर

 कन  के  लिये  उन्हें  स्थापित  किया मया  है  ।

 ate  सरकार  की  सूत्यांकन  टीम
 ने

 जिस  में  मैसूर की  केन्द्रीय  खाद्य  श्रनुसंघान
 संस्था  भी  मिल  मशीनरी  के  काय  के  बारे  में  प्रारम्भिक  श्रष्ययन  किया है  ।  पूरी  मिलों  कौर

 उनसे  सम्बन्धित  बातों  का  ब्यौरेवार  अध्ययन  कभी  पूरा  नहीं  हुआ है  ।
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 दिल्लो  में  अपना  टेलीफोन  योजना

 605.  भी  दो०  do  शर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 =  किः

 क्या  अपना  टेलीफोन  योजना  की  दरें  दिल्ली  में  2,000  रुपये  से  बढ़ा  कर  3,000

 रुपये  कर  दी  जायेंगी  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  के  लिये  पृथक  मीटर  लगाने  के  प्रस्ताव  की

 न ्श ra  fa  में  कितनी  प्रगति  हुई है
 ?

 संसद-कार्यों  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (at  Fo  क०

 जी  1-1-68 से  |

 उपस्करों  की  व्यवस्था  करने  की  लागत  में  हुई  वृद्धि  प्रौढ़  विकास  पू  जी  की  व्यवस्था

 करने  की  श्रावदयकता  के  कारण  यह  वृद्धि  की  गई  है  ।  प्रारम्भिक  अदायगी  को  दृष्टिगत  रखते

 हुए  किराये  में  जो
 छूट  दी  जाती  है  इससे  उसमें  भी  भ्रनुपाततः  वृद्धि  कर  दी

 गई  है
 ।

 चाहे  इंडीकेटर  के  नमूने  तैयार  किये  जा  चुके  हैं  ate  मैसेज  इंडियन  टेलीफोन

 स्ट्रीट  द्वारा  शीघ्र  ही  उनका  निर्माण  किया  जाना  है  ।  क्षेत्र-परीक्षणों  के  संतोषप्रद  रूप  से  पूरा

 हो  जाने  के  इन  मीटरों  को  समय-समय  पर  निर्धारित  अतिरिक्त  किराये  की  अदायगी  होने

 उपभोक्ताओं  को  म  पर  टेलीफोन  केन्द्रों  में  लगा  दिया  जाएगा ।

 बिहार  में  सुखे को  रोकथाम

 606.  श्री  लीलो घर  कटकी  :
 थी  बेटी  शंकर  धर्मा

 ?

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  बिहार  में  सुखे  की  स्थिति  दोबारा  उत्पन्न  न  होने  देने  के  लिये

 कोई  योजना  तेयार  की  a

 यदि  तो  उसका  व्यय  सहित  ब्यौरा  क्या

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्ना साहिब

 भ्र ौर  बिहार  में  सूखे  की  श्रावस्ती  न  होने  के  लिए  सबसे  अच्छी  सुरक्षा

 भूमिगत  जल  के  स्रोतों  के  खुले  gat  व  नल-कूपों  के  निर्माण  श्र  जहां  तक  संभव

 उनमें  बिजली  लगवाने  से  की  जा  सकती  है  ।  यद्यपि  भारत  सरकार  ने  भविष्य  में  सुखे  का

 सामना  करने  के  लिए  कोई  fara  योजना  नहीं  बनाई  है  फिर  भी  भारत  सरकार  ने  गत

 दोषों  मैं  राज्य  के  भूमिगत  जल  संसाधनों  के  विकास  में  प्रत्येक  संभव  तरीके  से  सहायता  की

 है  दौर  भविष्य
 में  भी  ऐसा  करती  रहना  चाहती  है  ।  निम्न  तालिका  गत  दो  वर्षों  में  लघु

 सिचाई  योजनाओं  की  प्रगति  में  जो  afara  वृद्धि  हुई  है  उसको  प्रदर्शित  करती  है  ।  इंस  गति

 को  भविष्य में  atc भी  तेज  करने  का  विचार है

 429.
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 1968-69

 संख्या  के  लिए

 |  मध्य
 उपलब्धि

 खुले  4  ५16  6,840  10,000  10,000

 खुले  कु झोंका का  वेतन  6,961  3.753  10,000  12,000

 डीजल  पम्पसेट  4.991  7,800  6,800  8,000

 बिजली के  पम्पसेट  7,300  14,012  15,000  30,000

 गेर-सरकारी  नलकूप  1,107  3,500  8,000 1,860

 राजकीय  नलकूप  76  68
 100  175

 i

 Milk  Supply  by.  D.  M.  S.

 607.  Shri  Baswant  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state

 (a)  the  quantity  of  toned,  buffalo  and  cow  milk  separately  distributed  by  the

 Delhi  Milk  Scheme  daily;

 .  (0)  the  ratio  of  fat  and  N.  F.  contents  in  the  buffalo  milk

 (c)  whether  the  procurment  price  of  the  milk  purchased  from  the  peasants  is

 fixed  on  the  basis  of  the  fat  and  S.N.F.  contents  of  the  milk;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde):

 (a)  Toned  and  cow  milk  distributed  by  Delhi  Milk  Scheme  as  on  7-2-1968  was
 as  follows  कि

 Litres

 Standard  milk  150653
 Toned  Milk  42,680
 Cow  milk  5,511

 (b)  The  standard  fixed  for  buffalo  milk  according  to  Prevention  of  Food  Adultera-
 tion  Act  is  that  fat  shonld  not  be  less  than  6  percent  and  S.N.F.  not  less  than  percent
 which  works  out  to  aratio  of  1:1.5  for  fat  to  N.

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  The  purchase  price  of  buffallow  milk  is  fixed  for  milk  containing  6.5%  fat
 and  9.00%  S.N.F.  If  the  fat  content  is  less  or  more  than  6.5%,  the  price  is  propor  ionately
 decreased  or  increased.  In  caseof  S.  N.  F.,  the  minimum  standard  for  acceptance  of
 milk  is  9.00%.  The  price  is  proportionately  reduced,  if  the  S.N.  F.  content  is  below  9.00%
 but-not  Jess  than  8.5%,

 समय  प्रदेश  में  का  लगाया  जाना

 609.  श्री
 नाथू  राम  अहिरवार  श्री  नो ति राज  fag  चौधरी  :

 व्या  खाद्य  तथा  ate  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य  प्रदेश  में  उन  क्षेत्रों  में

 जहाँ  श्रमिक  उपज  वाली  फसलें  उगाई  जाने  लगी  हैं  सिचाई  कार्यों  के  लिए  mand  दो  वर्षों में
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 ना  ना  पाण  गा

 7,000  नलकूप  लगाने  के  कार्यक्रम  को  पूरा  करने  में  मध्य  प्रदेश  सरकार की  सहायता  करने  के

 लिए  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 खद्य  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  अन्ना साहिब
 :

 ध्रागामी  3  वर्षों  की  waft  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  सिचाई  के  लिए  7,000  नलकूप

 लगाने  के  विषय  में  विचार  कर  रही  है  ।  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव  इस  स्कीम  को  उन  क्षेत्रों

 में  शुरू  करने  का  है  जटा  भूमिगत  सर्वेक्षणों  से  ag  स्पष्ट  हो  गंया  है  कि  वहां  तौर  सघन

 विकास  की  जाइए  है  ।  सर्वेक्षण  की  एक  स्कीम  की  रूपरेखा  को  अन्तिम  रूप
 दे

 दिया

 राज्य  सरकार  को  यह  भी  ि परामदश  दिया  गया  है  कि  ऐसे  ठोस  क्षेत्रों  में  नलकूपों  का

 निर्माण  शुरू  किया  ला  सकता  है  जहां  भूमिगत  जल  को  उपलब्धि  के  बारे  में  कोई  सन्देह  न  हो

 ait  ag  कि  ये  स्कीमें  एग्रीकल्चरल  रिफाईनान्स  कार्पोरेशन  को  सौंपो  जा  सकती  हैं  ।  इस  मंत्रालय

 ने  भूमिभृत  जल  विकास  की  सम्भावनाओं  का  तुरन्त  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  एक  दल  को  भेजा

 था  ।  एप् नी कल्चरल  रिफाईनान्स  कार्पोरेशन  द्वारा  ade  ऐसी  स्कीमों  के  लिए  धन  उपलब्ध

 होने  से  कौर  भूमिगत  जल  के  उचित  संगठन  की  स्थापना  होने  से  राज्य  में  सघन  जल  विकास

 के  लिए  श्राधघार  तेयार  हो  सकेगा  ।

 मध्य  में  मशीनों  से  खेतो

 610.  श्री  दा०  ato  शुक्ल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  मध्य  प्रदेश  में  मशीनों  से  खेती  किये  जाने  के  बारे  में  राष्ट्रीय  व्यावहारिक

 प्राथमिक  झनुसन्त्ान  परिषद्  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  सन्देश  में  रुपये  में  भुगतान  के  प्राकार  पर

 विभिन्न  किस्मों  के  ट्रैक्टर  उदारतापूर्वक  आयात  करने  के  लिये  सरकार  विचार  कर  रही  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  अन्ना हित

 शिन्दे  :  (#)  शौर  (@)  राष्ट्रीय  प्रयुक्त  अ थंदा। सत्र  अनुसंधान  कौंसिल  ने  अपनी  प्रदेश

 की  फसलों  के  प्रतिरूपਂ  नामक  रिपोर्ट  में  श्रमशक्ति  की  कमी  का  जिक्र  किया  है  भ्र  श्रमिक  यंत्री

 करण  कार्यक्रम  का  सुभाव  दिया  इसमें  एक  कृषि  यन्त्रीकरण  निगम  स्थापित  करने  का

 सुभाव  दिया  हैं  जो  किसानों  को  झा स्थागित  भुगतान  के  ane  पर  भ्रावश्यक  यन्त्रों  को  उपलब्ध

 कर  सके  |  ag  कुकी-उद्योग  निगम  की  संकल्पना  है  कौर  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को

 निगम  की  छीन  स्थापना  करने  का  सुभाव  दिया है  ।  भारत  सरकार  ने  इस  निगम  की  इक्विटी

 पूजी  में  भी  भाग  लेना  स्वीकार  कर  लिया  है

 निःसंदेह  ट्रक टरों  की  कमी  जिसकी  पूति  देशी  उत्पादन  में  बृद्धि  द्वारा  तथा  ara

 करके  की  जा  रद्दी है  ।  इस  समय  रूस  तथा  चंकोस्लेविक्यि  से  रुपये  में  अदायगी  करके  ट्रैक्टरों

 का  झायात  किया  जा  रहा दे  !

 आसाम  के  शिविरों  में  विस्थापित  परिवार

 61  1.  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ः
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 झा साम  राज्य  के  शिविरों  में  जिलावार  waft  भी  कितने  विस्थापित  परिवार  हैं  ;

 कौर

 उन्हें  ara  अथवा  wart के  बाहर  फिर  से  बसाने  के  लिये  बया  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दा०  रा०

 3-2-1968  तक  की  सूचना के  अनुसार  ora  के  शिविरों  की  जिलेवार

 संख्या का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  [  पुस्तकालय में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 श्रासाम  सरकार  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भराये  caval के  कुल  12,000  परिवारों

 को  maa में  बसाने  की  प्रयुक्ति  दे  दी  स्थायी  पुनर्वास  हेतु  3,000  परिवारों  को  चालु

 वित्तीय  ag  की  समाप्ति  से  पूर्व  पुनर्वास  स्थानों  पर  भेजने  की  ara है
 ।  इससे  श्रासाम  सरक।र

 के  वचन  की  पूर्ति  हो  जायेगी  ।  शेष  परिवारों  के  पुनर्वास  के  प्रश्न  पर  राज्य  सरकार  के  साथ  पत्र

 व्यवहार  हो  रद्दा  दै  ।

 चीनी  का  आयात

 612.  श्री  कृ०  लक प्पा  :  श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा

 aft वि  राय :  श्री  सत्य  नारायण  fag  :

 श्री  अनिरुद्ध  :  थी  हरदयाल

 at  भगवान दास  :  थ्रो  aia  wat  :

 श्री  चपला कान्त  भट्टाचार्य  ।

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 कया  सरकार
 ने

 1968  में  3  करोड़  रुपये
 के  मूल्य  की  चीनी  का  आयात  करने

 का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  या  कारण  हैं  ;  at

 इसका  हमारे  चिदेशी  मुद्रा  के  संसाधनों  पर  जो  कम  होते  जा  रहे
 क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब

 नि  जी  नहीं  ।

 शौर  प्रदान  नहीं  उठते
 ।

 मंसुर  में  मत्स्यपालन

 614.  श्री  क०  लक प्पा  :  व्या  खाद्य  तथा  ऋषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसुर  सरकार  ने  चालू  वह  में  राज्य  मत्स्यपालन  उद्योग  का  विकास

 के  लिए  घन  की  मांग  की
 है

 ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इंस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  isa  मंत्री  (afi  अन्ना सा  हित

 शिन्द े)

 वार्षिक  योजना  1967-68  के  सम्बन्ध  मैं  मंसूर  arte  ने  अन्तर्देशीय  मत्स्य  क्षेत्र

 विकास  सम्बन्धी  चार  aval  के  लिए  20.5  लाख  रपए  के  खर्च  का  प्रस्ताव  किया

 सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  पर  अपनी  सहमति  दे  दी  मत्स्य  क्षेत्र  विकास के
 जिसमें  मंसूर  सरकार  द्वारा  आरम्भ  में  प्रस्तावित  wads  मत्स्य  क्षेत्र  विकास  भी  शामिल

 कुल  ad  84  लाख रुपए  का  था  ।  80  लाख  रुपए  का  कुन  खच  अनुमोदित  किया  गया  ।  केन्द्रीय

 सरकर  व्यय  का  20  प्रतिश्त  तक  का  भ्रनुदान  देकर  ate  30  प्रतिशत  तक  को  ऋण  देकर

 राज्य  की  मत्स्य  क्षेत्र  योजनायें  की  सहायता  करती  है

 Committee  Re.  Agricultural  Resources

 615.  Shri  Deorao  Patil:  Wil  the  Minister  of
 Food

 and  Agriculture  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  a  Committee  regarding  Agricultural  resources  hag  been  appointed:
 and

 (b)  if  so,  what  are  the  terms  of  the  references  and  personnel  of  the  Committee?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  and  (b)  No  Committee  on  Agricultural  Resources  has  been  appointed.  A  Cen-
 tral  Advisory  Committee  for  Agricultural  Production  has,  however,  been  set  up  under  the
 Chairmanship  of.  the  Minister  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and  Co-operati  on
 which  will  represent  various  shades  of  political  opinion  as  well  as  various  interests  intimate-

 ly  connceted  with  agricultural  development  including  leading  progressive  agriculturists,  non-
 official  agricultural  institutions  and  farmers  agricultural  labour  associations,  as  well  as  agri-
 cultural  administrators,  economists  and  scientists  and  will  advise  on  measures  for  mobilisation
 of  public  support  and  participation  and  efficient  implementation  of  the  agricultural  pro-
 g  Trarnine.

 अलाभप्रद  मवेशियों  के  लिए  लूप

 616.
 wt  देवराव  क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  महाराष्ट्र  सरकार  ने  लाभप्रद  मवेशियों  के  लि  ए  लुप
 योजना  की  है  जो  केन्द्रीय  सहायता से  कार्यान्वित  की  जायेगी  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  (  भी
 अन्न सा शिव

 :

 जहाँ  ।

 ore
 a  Ques राष्ट  यर की  चे

 का | हि  द्वारा  मांगा  गया  10,000  रपए  का
 अनुदान  स्वीकृत

 दिया  गंया
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 बेरोजगारी  तथा  कम  रोजगार

 617,  श्री  लोबो  प्रभु
 :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  योजना  आयोग  ने  बेरोजगारी  तथा  कम  रोजगार  के  कारण  देश  की

 व्यवस्था  को  होने  वाली  वित्तीय  होनी  के  बारे में  कोई  मुसमान  लगाया  है  |

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ;  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  लोगों  के  इस  वर्ग  को  रोजगार  देने  तथा  घाटे  अरथ

 व्यवस्था  के  कारण  मुद्रास्फीति  के  प्रभाव  को  समाप्त  करने  के  लिये  इमारतें  बनाने  तथा  निर्माण

 काय  आरम्भ  करने  का  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  :  (#)  नहीं  ।

 सवाल  पेदा  नहीं  होता

 वार्षिक  योजनाकारों  में  सम्मिलित  विभिन्न  विकास  कार्यक्रमों  द्वारा  बेरोजगार  लोगों

 को  उत्तरोत्तर  बढ़े  हुए  नियोजन  अवसर  प्राप्त  इसके  अतिरिक्त  योजना  भ  ग्रामीण  जनशक्ति

 से  सम्बंघित  काय  इस  तरह  तय  किए  गए  हैं  जिससे  खेतिहर  मजदूरों  खेती-बाड़ी  के

 काज  में  मंदी  के  दिनों  में  काम  मिल  सके  ।  उत्पादन  बढ़।ने  फे  लिए  तय  ca  सामुदायिक  निर्माण

 कार्यों  को  चलाया  जायेगा  जिसमें  जल्द  क्ति  की  आवश्यकता  ates  ही  ।

 मिलने  में  मछली  पकड़ने  का  पत्तन

 618.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  मिलने  में  मछली  पकड़ने  का  पत्ता  बनाने  के  लिये  सरकार  की
 बिदेशी

 सद् दा पता

 की  पैदाइश  कभ  प्राप्त  हुई  ats

 क्या  सरकार  ने
 मछली  पकड़ने  के  इस  पत्तन  के  निर्माण  के  लिये

 प्राक्कलन  तैयार

 करलिया  है  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  निर्माण  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  अन्ना साहिब

 दबाव )

 mat  परियोजना  के  जिनमें  फिशिंग  होकर  शामिल  नहीं  फिश

 शीत  भंडारण  प्लान्ट  शादी  के  लिए  जुलाई  1965  में  ष् मेसजें  इनवेस्ट  इम्पोर्ट  साफ

 यूगोस्लाविया  से  27  लाख  रुपये  के  ऋण  देने  का  एक  शल्योपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  |

 मगोस्लाविया  के  विशेषज्ञों  के  दल  द्वारा  परियोजना  रिपोर्ट  तयार  किये  जाने  के  बाद  ही

 बन्दरगाह  के  लिए  अनुमानों  को  अन्तिम  रूप  जाना  यद्यपि  विशेषज्ञों  के  यात्रा  व्यय

 की  स्वीकृति  1966  में  भेज  दी  गई  सिप्पी  सुन  1966  के  मध्य  तक  दल  भारत

 नहीं भा  सका  |

 प्रारम्भिक  परियोजना  रिपोर्ट  विशेषज्ञों  के  दल  द्वारा  1968  में  मसूर

 सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  गई  थी  कौर  मंसूर  सरकार  उस  पर  विचार  कर  रही  है  ।  मालपे
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 एक  छोटा  बन्दरगाह  मत  मंसुर  सरकार  द्वारा  इसके  अनुमान  तैयार  किये  जायेंगे श्र  वे
 विचार  करने  के  लिये  भारत  सरकार  के  पास  भेजे  जायेगे  |

 सरकार  की  भर  से  कोई  देर  नहीं  हुई  क्योंकि  at  को  अन्तिम

 प्रतिमान  तेयार  करने  रोक  इसके  बाद  मैसूर  राज्य  सरकार  के  द्वारा  निर्माण  sa  शुरू

 करने  के  विशेषज्ञ  दल  की  परियोजना  रिपोर्ट  पर  निसार  करना  पड़ा  था  |

 ग्राम  dar

 619.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  खाद्य  तथा  safe  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ग्राम  सेवकों  को  सारे  दिन  के  लिये  काम  देने  की  दुष्ट  से  उनके  कततैंब्यों

 का  पुनरीक्षण  किया  गया  ह

 सामुदायिक  विकास  aust  उनके  दूसरे  wie  तीसरे  चरण  पर  पहुँच

 जाने  के  व्यय  कम  हो  गया  है  और  फलस्वरूप  इन  ग्राम  सेवकों  का  काम  कम  हो

 गया  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  ग्राम-सेवकों  को  ग्रामवा:सेयों  शिकायतें  प्राप्त  करने

 ग्र  उनके  वारे  में  सूचना  देने  का  काम  सौंपने  का  है  ?

 समुदाय  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  मसें  राज्य  सहारा  रूस०

 एस०  गुर्पदर्:मी )  :  शौर  खबरों  के  स्थिति  एक  से
 स्थिति  दो  ate  स्थिति  दो  के

 बाद  के  चरा  में  हो  जाने  से  सामूहिक  विकास  खण्डों  की  योजना  निधि  aa  हो  जाती है  ।

 परन्तु  राज्य  सरकारें  सम्बन्धित  विकास  विभागों  के  कार्यक्रम  तयार  करती है
 ।  ग्राम  सेवकों  के

 काम  पर  ध्यान  रखा  जाता  है  कौर  ध्यान  रखा  जाता  है  उनके  पास  पर्याप्त  काम  हो  ।

 वर्तमान  व्यवस्था  के  अनुसार  ग्राम  सेवकों  को  कृषि  उत्पादन  पर  ध्यान  देना  होता  है  ।  साधन  खेती

 कार्यक्रम  वाले  क्षेत्रों  में  तो  ग्राम  सेवकों  की  संख्या  बढ़ानी  है  ।

 जी  नहीं  ।

 चकबन्दी

 620.  श्री  ब्र०  Ao  सोलंकी  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  ama  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  हाल  में  Fara}  सम्बन्धी  कानूनों  में  संशोधन

 करने  की  सलाह  दी

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  अर  ऐसी  पहल  किये  जाने  के  क्या

 कारण  कौर

 इस  सम्बन्धी  में  राज्य  सरकारों  की
 बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ae

 साहिब  :

 जी  नहीं  ।  क्रमिक  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  लिखित  छोटी-छोटी  जोतों  की  चकबंदी
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 से  सम्बन्धित  झ्राधारभुत  नीति  में  हाल  ही  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  gar  है  ।  लगभग  समस्त

 राज्यों  ने  चकबन्दी  के  लिए  आवश्यक  विधान  बना  दिए  हैं  ।  यद्यपि  पंजाब  झ्र

 उत्तर  प्रदेश  में  यह  कार्य कम  लगभग  पूरा  हो  गया  तथापि  gar  मैं  इसकी  कार्यान्वित

 की  विभिन्न  स्थिति  है  ।

 और  प्रदान  नहीं  उठते  ।

 बेकार  पड़ी  भूमि  का  वितरण

 621.  क०  टाट  बया  खद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (@)  tat  wae  संकट  को  हल  करने  के  लिए  बेकार  पड़ी  हुई  बहुत  सारी  भूमि  को

 भरुमिद्दीन  किसानों  में  वितरण  करने  की  सरकार की  कोई  योजना  कौर

 यदि  तो  इस  बारे
 में

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  :

 हाँ  ।

 भारत  सरकार  ने  केन्द्र  द्वारा  प्रारम्भ  की  हुई  योजना  की  कार्यान्विति  के  झधीन

 बंजर  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  उद्देश्य  से  भूमि  सर्वेक्षण  आरम्भ  कर  दिया है
 ताकि

 ऐसी  भूमि  पर  भूमिहीन-खेतीहर  मजदूर  बसाए  जा  सके  ।  at  तक  लगभग  44  लाख  एकड़

 भूमि  ऐसी  पायी  गयी  है  जिसे  खेती  योग्य  बनाया  जा  सकता  इसी  योजना  से  सम्बद्ध  केन्द्र

 इरा  चालू  की  गयी  एक  aq  योजना  भी  @  जिसके  ata  सर्वेक्षण  के  परिणाम  रूप

 उपलब्ध  बंजर  भूमि  पर  भूमिहीन  खेतीहर  मजदूर  व्यक्तिगत  रूप  से  या  कालोनियों  में  बसाएं

 जा  सहें  ।  इस  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  देश  के  भूमिहीन  खेतीहर  मजदूरों  का  अधिक  एवं

 सामाजिक  दशा  सुधारना  तथा  उनकी  वे  कठिनाईयां  दूर  करना
 है  जिनका  उन्होंने  पहने  aqua

 किया था  ।

 उपरोक्त  केन्द्र  प्रायोजित  योजनायें  के  भ्र ति रिक्त  राज्य-सरकारें  age  राजकीय  योजनाकारों

 के  भ्र घिन  भी  भूमिहीन  खेतीहर  मजदूरों  को  भूमि  देती  हैं  ।  भूदान  में  प्राप्त  भूमि  भी  मुख्य  रूप

 से  प्रनुसूचित  जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  के  भूमि द्दीन  मजदूरों  को  दी  जा  रही  है  ।  श्री  तक

 1.04  लाख  परिवार  उपजाऊ  बनायी  गयी  4.6  लाख  एकड़  भूमि  पर  बसाए  जा  चुके  हैं  कौर

 वित्तीय  सहायता  के  भ्रनुमोदित  आधार के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को  295  लाख  रुपये  की

 केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  चुकी  है  ।

 ay  1967-68  तथा  1968-69  के  लिए  इस  योजना  पर  at  हेतु  क्रमशः  90

 लाख  रुपये  ac  137  लाख  रुपयों  की  व्यवस्था  की  गयी  है
 ।

 बिल्ली  में  अस्थायी  टेलीफोन  कनेक् दाम

 622.  थो  सु०  कापड़िया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 दिल्ली  के  संघ  राज्य  क्षेत्र मैं  पिछले  दो  वर्षों  से  अधिक  समय  से  कितने  अस्थायी

 टेलीफोन  कनेक्शन  लगे  हुए  हैं  ;
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 इन  भ्र स्थायी  कनेक् यानों  को  स्थायी  न  बनाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  से  अधिक  समय  से  इन  कनेक्शनों  के  अस्थायी  बने  रहने  के

 टेलीफोन  मालिकों  A  यह  शिकायत  की  है  कि  टेलीफोन  प्राधिकारी  उन्हें  बराबर

 परेशान  करते  रहते  कौर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसद्-कॉपी  तथा  संचार  विभाग
 में

 राज्य  मंत्री  (  श्री  इ०  क्०  :

 184

 wear  टेलीफोन  ग्रा वेद कों  की  भाषायी  मांगों  की  पूर्ति  के  लिए  मंजूर  किये  जाते

 हैं  we  निर्दिष्ट  अवधि  के  लिए  मंजूर  किये  जाते  हैं  ।  नियमित  कनेक् यानों  के  लिए  मांगें  अलग

 से  at  की  जाती  है  भ्र  उन्हें  प्रतीक्षा-सूची  पर  रखा  जाता  है  कौर  कनेक्शन  इन  सूचियों  में

 उनकी  स्थिति  के  आधार  पर  दिये  जाते  हैं  ।

 अ्रस्थायी  कनेक्शन  दो  वह  या  उससे  भी  fas  समय  से  चालू  इसी  बात  से  यह  पता

 चलता  है  कि  विभाग  ने  इनके  soul  का  हर  तरह  से  ख्याल  रखा  है  भ्र ौर  उन्हें  परेशान

 करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ;  तथा

 प्रश्न  दी  नहीं  उठता

 पाकिस्तान  से  हिन्दुओं  का  भारत  आना

 623,  श्री  qo  fao  ढिल्लों  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा

 करेंगे  कि

 सरकार  को  पता  है  कि  हिन्दू  तथा  सिख  परिवार  oe  भी  पाकिस्तान  से

 हुसे नी वाला
 सीमा  मागं  से  भारत  Al  रहे

 क्या  यह  सच  है  कि  पहले  आठ  महीनों  में  लगभग  एक  हजार  हिन्दू  तथा  सिख

 परिवारों  को  आपातकालीन  प्रव्रजन  प्रमाण  पत्न  देकर  कराची  तथा  जकोबाबाद  से  इस  सीमा  के

 मग  से  जबरदस्ती  भारत  भेजा  गया  शर  गडसिहव।ला  सीमा  पर  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  उनकी

 बहुमुल्य  वस्तुएं  छीन  लीं  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  परिवारों  को  फिर  से  बसाने  तथा  भविष्य  में  पाकिस्तान

 से  लोगों  के  सामूहिक  आगमन  को  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही की  है  ?

 जन्म  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  दा०  र०  भर

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसर  मई  से  1967

 के  अन्तेगंत  1351  व्यक्ति  परिचित  पाकिस्तान  से  भये  ्  ।  वे  सभी  हिन्द  तथा  साधारणतया

 कराची  तथा  जैनाबाद  जिलों  से  ss  ।  प्राप्त  जानकारी  के  1966-67  के

 ay  के  श्रन्तगंत  सिखों  को  प्रदान  प्रमाण-पत्र  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 सी  मा  शुल्क  श्रमिक  रियों  द्वारा  प्रजनकों  की  बहुमूल्य  वस्तुएं  छीनने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 437
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 |  कि  प्रतीकों  के  भारत  में  निकट  सम्बंधी  इसलिये  उन्हें  सरकार से  पुनर्वास
 सहायता  लेने  की  कोई  श्रावइ्यकता  नहीं  पड़ी  ।

 भारत  सरकार
 ने  पाकिस्तान  सरकार को  वहाँ  के  प्रल्पसंख्यकों  की  दशा  के  बारे  में  are

 बार  भ्रम्यावेदन  भेजे
 हैं  शौर  नेहरू  लियाकत  जिसके  अन्तरगत  उनके  अल्पसंख्यकों  को  सुरक्षा

 पूर्ण  स्वतंत्रता  तथा  समान  अधिकार  देने  का  दायित्व  के  बारेमें  भी  स्मरण-पत्र  भेजे

 maa  पाकिस्तान  सरकार  ने  प्रगणकों  की  स्थिति  को  सुधारने  की  इस  ध्रोर  बहुंत  कम

 ध्यान  दिया  है  ।

 and  निर्धारण  व्यवस्था

 624.  लोग  सि०  stat  क्या  शम  तपा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नया  सरकार  मजूरी  निर्धारण  के  लिये  मजूरी  हम बोड़े  के  बजाय  किसी  प्राय  व्यवस्था

 के  बारे  में  विचार  कर  रही

 राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  को  इस  बारे  में  हाल  में  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  समिति  से  कोई

 सिफारिशें  प्राप्त  हुई  ate

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 से  राष्ट्रीय  श्रम  ora  द्वारा  संगठित  एक  समिति  ने  हाल  ही  में  वेतन

 ae  की  कार्यप्रणाली  का  परिवीक्षण  किया  है  ।  इस  समिति  की  रिपोर्ट  12  1968

 को  आयोग  को  दे  दी  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  श्रम  asia  की  सिफारिशें  प्राप्त  करने  के

 उपरान्त  ही  सरकार  मौजूदा  प्रणाली  में  परिवर्तित  करने  के  सवाल  पर  विचार  करेगी

 तुर  के  निर्वात  पर  प्रतिबन्ध

 625.  श्री  देवराज  पाटिल  :  व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा

 करेगे

 (sy  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  को
 तुर  दाल  अ्रथवा

 तुर  कें  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 झोर

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  तुर  अथवा  तुर  दाल  खरीद  नहीं  रही  है  और  भक्ति

 फसल  होने  के  कारण  उसके  समाहार  मुल्य  गिर  गये  जिसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  पर  बुरा

 wala पड़  रहा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकर  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  (  श्री  अन्नासाहिघ

 शौर  दालों  जिनमें
 तुर  भी  है  के  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  ले  जाने

 पर  पाबन्दी  नहीं  है  ।  बिहार  में  सूखे  की  स्थिति  के  कारण  इसके  राज्य  से  बाहर  ले  जाने

 पर
 प्रतिबन्ध  है  ।

 सरकार  तुर या  तुर  की  दाल  नहीं  खरीद  रही है
 ।  इसलिये  समाहार  की  कीमत

 वियत  नहीं  की  गई  हैं  ।
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 भविष्य  निधि  की  राशि  का  विनियोजन

 626.  श्री  काशोनाथ  पाण्ड्य  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  भविष्य  निधि  की  राशि  के  विनियोजन  के  तरीके  को  उदार  बनाने

 का  निर्णय  किया

 यदि  at,  तो  इसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 शौर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम से  मुक्त  प्रतिष्ठानों  को  हाल  ही  में

 यह  छूट  दी  गई  है  कि  वे  भविष्य  निधि के  रूप  में  एकत्र  निधि  का  निधि  20  प्रतिशत  भाग

 केन्द्र  aaa  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  जारी  किए  ऋण-पत्रों  में  लगाने/प्रधिनियम  के  acta

 aa  वाले  सभी  प्रतिष्ठानों  द्वारा  भविष्य  निधि  की  एकत्र  निधि  के  निवेदन  के  ढंग  में  भोर  प्रतीक

 उदार  बनाने  का  प्रश्न  कौर  कोयला  खान  भविष्य  निधि  के  faa  निवेश  का  यही  ढंग  तय

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  हो  रहा  है  |

 श्रम  कल्याण  उपकार

 627.  श्र  अगाड़ी  :  कया  श्रम  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  मेंसूर  राज्य
 के

 बेलारी  जिले  में  तथा  देश  के  अन्य  भागों में

 लौह  वयस्क  पर  श्रम  कल्याण  उपकर  लिया  जाता  है

 यदि  तो  कब  से  तथा  जिलावार  तथा  राज्यवार  wa  तक  कितनी  धनराशि

 जमा  की  गई

 क्या  ली  गई  धनराशि  का  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  गई  है

 कौर

 यदि
 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  अब तक  व्यय  की  गई  राशि

 शै
 ?

 तया  मैसूर  राज्य
 में  बेलारी  जिले  के  संदर्भ  में  ब्यौरा  क्या है

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (  भी  :

 जी

 संघीय  क्षेत्र  दमन  कौर  दीऊ  को  उपकर  लौह  वयस्क  खान  श्रमिक

 कल्याण  fafa  अधिनियम  के  waters  वसूल  किया  जाता  यह  1-10-1  963  से  लागू  श्र  ।  गोधा

 दमन  कौर  दीऊ  में  यह
 1-  10-1964  से  लागू  gat

 31-3-1967  तक  प्रति  क्षेत्र  में  कुल  वसूल  किये  गये  उपकर  की  ule

 खित है  9 mee

 sist  प्रदेश  शौर  मसूर  12  49  लाख  to

 42  77  लाख  Fo निहार

 गोझा  38.11  लाख  रु०
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 मध्य  प्रदेश  कौर  महाराष्ट्र  29  47  लाख  Fo
 उड़ीसा  50:38  लाख  रु०

 विविध  00:11  लाख  रु०

 प्रति  जिला  उपकर  की  वसूली  के  wad  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 धौर  वसूल  किया  गया  उपकर  अलग-अलग  क्षेत्रों  में  लौह  श्रमिक  की  खानों

 कलाकारों  के
 लिये  उनकी  पानी  की  आवास  sie  अन्य

 कल्याण  की  अधिक  सुविधाएं  देने  में  लगाया  जाता  है  ।

 31-3-1967  तक  व्यय  की  गई  राशि  इस  प्रकार है

 4°24  लाख  रु० श्रीनगर  प्रदेश  कौर

 बिहार  4°50  लाख  रु०

 गोगा  0-82  लाख  रु०

 मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  5:20  लाख  रु०

 उड़ीसा  6°73  लाख  रु०

 विविध  मंडल )  0:22  लाख  रु०

 द्याहगज  और  बखतारा  में  उप-डाक  तथा  तारघर

 628,  जगन्नाथ राव  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  दौर  दिलाया  गया  है  कि  शाहगंज  सनौर

 बखतारा  मध्य
 के

 निवासी  उन  दोनों  स्थानों  में  उप  डाक  तथा  तारघर

 की  स्थापना  की  लगातार  मांग  कर  रहे

 यदि  दां  तो  उनके  कब
 तक

 खोले  जाने  की  संभावना  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 संसद-कार्य तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 न  |: (हूँ+  :  दा इह गंज

 में  उप  डाकघर  के  लिए  कोई  भ्रम्यावेदन  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।  बताया  श्रतिरिवत  विभागीय  शाखा

 डाकघर  का  दर्जा  बढ़ाकर  उसे  उप-डाकघर  बनाने  का  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  gat  था  ।  इनमें  से

 किसी  भी  स्थान  पर  तारघर  खोलने  की
 मांग

 प्राप्त  नहीं हुई
 ।

 तथा  शाहगंज  कौर  बताया  में  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघरों  का

 दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  उप  डाकघर  बनाने  के  प्रदान  की  जांच  की  गई  कौर  चू  कि
 विभागीय

 मानक  पूरे  नहीं  उसे  समाप्त  कर  दियां  गया  |

 Wheat  Seed  ‘Jawahar  Jyoti’

 629.
 Shri  Tyagi  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased
 to  state  ;

 (a)  whether  the  Indian  Council  of  Agricultural  Research  have  discovered  a  wheat
 seed  known  as  Joytiਂ

 and and

 (b)  if  so,  where  it  has  been  distributed  and  the  scheme  formulated for  its  distri-

 bution?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Co-operation(Shri  Annasahib  Shinde)

 (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c)  Does  not  arise

 Telephone  Connections  in  Moradabad  Region

 630.  shri 0.  P.  Tyagi  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  Government  are  aware  that  in  Moradabad  region,  telephone  connections
 are  not  sanctioned  on  the  basis  of  priority  or  taking  into  consideration  the  importance  of
 the  application  but  are  sanctioned  on  certain  extraneous  conditions

 (b)  whether  Government  propose  to  institute  an  ‘enquiry  in  this  regard;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Departments  of  Parliamentary  Affairs  and  Com-

 munications  (Shri  K  Gujral)  (a)  No.  The  report  of  the  Postmaster  Genera]
 U.  P.,  is  that  telephones  are  being  provided  at  Moradabad  in  accordance  with  the  Depart-
 mental  rules  Demands  are  registered  under  ‘general’  or  ‘priority’  categories  as  provided  for

 in  the  rules,  and  are  dealt  with  in  accordanee  with  Govt  instructions  issued  from  time  to
 time

 (b)  and  (c)  An  enquiry  can  be  made  if  any  specific  instances  are  brought  to  notice

 by  Hon.  Members

 Co-operative  Farming

 631.  snrio.  Tyagi  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  have  advised  the  State  Governments  to  amend  their  rules

 regarding  consolidation  of  holdings  in  order  to  encourage  co-operative  farming;  and

 (b)  if  so,  the  nature  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Co-operation  (Shri  M.S.  Gurupadaswamy)

 (a)  Yes,  Sir

 (b)  They  were  advised,  as  follows,  in  a  letter  dated  1.  11,  1966  issued  by  the

 Planning  Commission  ;

 accepted  policy  of  the  Government  of  India  which  has  been  endorsed  by
 the  Committee  of  Direction  on  Co-operative  Farming,  is  that  the  Consolide  tion  of

 holdings  should  precede  or  accompany  the  organisation  of  co-operative  f
 arming societies,  In  consolidation  operations,  the  societies  should  be  recognosed  as  a  single

 unit  and  consolidation  Jaws  should  be  modified,  wherever  necessary  to  achieve
 this.  Where  consolidation  laws  are  not  in  operation  or  where  consolidation  has
 not  reached  the  area,  it  should  be  ensured  that  lands  pooled  in  the  farm  consist

 of  compact  blocks  on  which  cultivation  can  prove

 Co-operative  Farms

 632.  Shri  O.  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculti  are  be  pleased
 to  State ;

 (a)  the  number  cosoperrtive  Farms  in  the  country

 44]



 Written  Answers  15  February,  1968

 penne  pean

 (b)  the  amount  given  to  them  by  Government  in  the  form  of  loans  and  assistance  during
 the  year  1967  ;  and

 (८)  the  amount  of  loan  which  was  due  for  repayment  from  the  co-operative  farms  by  the

 end  of  December,  1967  but  which  has  not  been  paid  so  दिए ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  M.  S.  Gurupadaswamy)

 (a)  to  (c)  The  information  is  being  collected  and  will  Le  laid  on  the  Table  of  the  House.

 दिल्ली  में  होटल  तमंचा  रियों  हड़ताल

 633.  श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  वी  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  कौर  विकास  सम्मेलन  के  दिन  होटल  कर्मचारियों  ने

 राजधानी  में  हड़ताल  की  थी  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे  ;  शरर

 प्रतिनिधि  मण्डलों  के  सदस्यों  को  कोई  सुविधा  न  हो  इसके  लिये  सरकार  ने

 4
 कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :

 कैलरीज  होटल  के  317  कलाकारों  में  से  लगभग  150  कमंकार  10  1968

 से  2  1968  तक  हड़ताल  पर  थे  ।  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  और  विकास  सम्मेलन  के  पहले

 दिन  za  किसी  होटल  में  हड़ताल  नहीं  थी  |

 कैलरीज  होटल  में  हड़ताल  होने  का  कारण  ag  था  कि  प्रबन्ध
 ने

 एक  कलाकार  को

 सेवा  से  way  कर  fear

 हड़ताल  के  बावजूद  होटल  का  काय॑  सामान्य  रूप  से  चलता  रहा  झ्रौीर  प्रतिनिधि-मण्डलों

 के  किसी  सदस्य  को  कोई  भ्र सुविधा  नहीं  हुई  |

 पी०  एल०  480  के  अधीन  अनाज  का  आयात

 634.  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्व  धारणा  के  प्रतिकूल  भारत  को  1967  की  तुलना  में

 1968  में  पी०  ato  480  के  अधीन  श्रमिक  श्षनाज  का  आयात  करना  शौर

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  पौर  इसका  राज्यों  की  समाहार  योजनाश्रों  तथा

 1968  में  20-30  लाख  मीट्रिक  टन  का  समीकरण  भंडार  बनाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के

 लक्ष्य  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (  श्री  अन्ना साहिब

 +  जी  नहीं  ।

 vet  नहीं  उठता  |
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 डाक  तथा  तार  विभाग  के  वित्तीय  संसाधन

 635.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो  दिया  :  ब्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कग  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  वितीय  संसाधनों  को  बढ़ावा  देने

 के  उपाय  लुभाने  के  लिये  एक  प्रफुल्ल  समिति  कार्य  कर  रही

 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  विभाग  के  प्रशासनिक  पहलु ग्र ों  की  जांच  करने  के  लिये

 प्रशासनिक  सुधार  wat  द्वारा  एक  we  उच्च  शक्ति प्राप्त  समिति  नियुक्त की  गई

 यदि  तो  इस  विभाग  की  क्रियान्विति  की  जांच  करने  के  लिये  कितनी

 निकाय  नियुक्त  किये  गये

 इन  समितियों  के  प्रतिवेदन  कब  तक  उपलब्ध  हो

 संसद-कायें  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ट्  Ho

 wait

 जी  हां  ।  जनता  को  प्रदान  की  जाने  वाली  सेवाशर्तों  में  अपेक्षाकृत  श्रमिक  कार्यकुशलता

 सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  साथ  जिससे  खं  में  बचत  भी  डाक-तार  विभाग  के

 प्रशासनिक  ढांचे  शरर  किये-पद्धतियों  की  जांच  करने  और  उनमें  सुधारों  के  सम्बन्ध  में  सुभाव

 देने  के  लिए  प्रशासन  सुधार  श्रायोग  ने  डाक-तार  विभाग  से  सम्बन्धित  एक  कार्यकारी  दल

 बनाया  है  ।

 कोई  शरीर  समिति/निकाय  स्थापित  नहीं  किया  गया  ।

 (i)  प्रफुल्ल  जांच  समिति  का  अंतरिम  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिया  गया  है  ।  इस

 समिति  की  अवधि  4  1968  तक  atc  बढ़ा  दी  गई  है  !

 (ii)  डाक-तार  सम्बन्धी  प्रशासन  सुधार  आयोग  के  कार्यकारी  दल  द्वारा  अंतरिम

 वेदन  1968  के  मध्य  तक  पेश कर  दिये  जाने  की  श्रद्धा  है  ॥

 खाद्य  विभाग  के  कर्मचारियों  कों  arian  वृद्धि

 636.  श्री  जो०  aro  द्वारिका  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा

 करेंगे

 क्या  खाद्य  विभाग  के  कुछ  कर्मचारियों  ay  उनकी  असाधारण  सेवायों  को

 मान्यता  देने  के  लिये  हाल  ही  में  भ्र ति रिक्त  वार्षिक  वृद्धियाँ  दी  गई  हैं  ;

 यदि  तो  उक्त  वृद्धियाँ  किन  बातों  को  दृष्टि  में  रख  कर  दी  गई  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  wea  बहुत  से  कर्मचारियों  सेवायों  का  रिकार्ड  उनके

 समान  या  उनसे  अधिक  अच्छा  है  परन्तु  उन्हें  ग्र ति रिक्त  वृद्धियाँ  नहीं  दी  गई  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अःनासाहिघ

 :  जी  हां  ।

 (a)  उनके  सेवा  रिकार्ड  के  बहुत  अच्छा  दोने  पर  ।
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 ऐसा  कोई  मामला  ध्यान  में  नहीं  ae  ।

 seq  नहीं  उठता ।

 सफीपुर  में  भू-राजीव  को  बकाया  राशि

 637.  श्री  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मणिपुर  सरकार  ने  31  1968  तक  भू-राजस्व  की  कितनी  बकाया  राद

 इकट्ठी  कर  ली  थी  ;

 1966  1967  की  भू-राजस्व  की  कितनी  बकाया  राशि  a  वसूल  करनी

 दोष  कौर

 भू-राजस्व  की  बकाया  राशि  रहने  के  क्या  कारण हैं  ?

 समुदाय ae
 विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  अन्नसांहिब
 :  मणिपुर  प्रशासन  से  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  ate  मिलते  ही  सभा  की  टेबिल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मनीपुर  में  अनांज  वसूली

 638,  श्र  क्या  खाद्य  तथा  कृष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 31  1968  तक  मनीपुर  सरकार  frat  अनाज  की  वसूली

 की  गयी  ;

 31  1967
 को  समाप्त  होने  वाली  तत्सम्बन्धी  भ्रमणी  में  सरकार  द्वारा

 कितने  अनाज  की  वसूली  की  गयी  थी  ;  ak

 वह  1968 के
 लिये  अनाज  वसूली  का  डरपना  लक्ष्य  पूरा  करने  के  लिये  मनीपुर

 सरकार  ने  क्या  तरीके  भ्रपनाये.हैं  ?

 again  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्ना साहिब
 :

 1,520  टन  धान  (1-11-67  से  31.1.1967

 704  टन  धान  (1-11-66  से  31.1.67

 1967  में  मणिपुर  सरकार  ने  मनीपुर  के  सब  उद्योगपति  ara
 में

 अपने

 वसूली  एजन्ट  नियुक्त  किया  था  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  उन्होंने  18  1968  से  सीधे  वसूली  का

 कार्य  कर  दिया  |

 वाह्य  मणिपुर  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  का  चुनाव

 639,  श्री  मेघ चन्द्र  :
 क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मनीपुर  के  ज्यूडिशियल  कमिश्नर के
 न्यायालय  द्वारा  हाल  में  दिए  गए  fe

 को  ध्यान  में  रखते  जिसमें  ara  मणिपुर  संसदीय  निर्वाचन-क्षत्र  के  उम्मीदवार  के

 निर्वाचन  को  रद  किया  गया  निर्वाचन  आयोग  मणिपुर  के  प्रभावित  विधान  सभा  निर्वाचन-क्षेत्र

 का  निर्वाचन  अवध  घोषित  करने  alt  बारह  मतदान  केन्द्रों  में  मतदान  कराने  की  घोषणा

 करने  वाला  कौर
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 ना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विधि  मंत्री  गोविन्द

 जी  नहीं ।

 यद्यपि  वाह्य  मणिपुर  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  से  लोक  सभा  के  लिए  निर्वाचित

 पा धो काई  हप्नोकिप  का  निर्वाचन  शून्य  घोषित  कर  दिया  गया  है  तथापि  श्री

 हाश्नोकिप  ने  aq  विषय  में  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  अपील  की  है  कौर  इम्फाल  में

 स्थित  मणिपुर  के  न्यायिक  के  न्यायालय  के  निर्णय  भर  आदेश  के  sada  का  स्थगन

 6-2-68  को  श्रीप्रकाश  कर  लिया  है  ।  न्यायिक  ange  के  निर्णय  में  निर्दिष्ट  12  मतदान

 केन्द्र  पूर्वी  पश्चिमी  टेंगनोपाल  कौर  फूलदार  haa  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  से  भी

 निर्वाचन  के  लिए  मतदान  केन्द्र  थे  ।  टेंगनोपाल  कौर  फु  प्यार  फसल  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  से

 चित  श्रभ्यधियों  के  विरुद्ध  कोई  निर्वाचन  श्री  नहीं  थी  ।  किन्तु  oer  दो  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के

 निर्वाचन  अभ्यर्थियों  के  निर्वाचनों  पर  आक्षेप  करने  निर्वाचन  श्रेणियां  फाइल  की  गई  हैं  ।

 परिश्रमी  मागो  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  रजि  118-5-67  को  खारिज  कर  दी  गई  थी  ।

 पूर्वी  मारो  के  बारे  में  aq  फर्जी  न्यायालय  में  wa  भी  लम्बित  है  ।

 चु  कि  निर्वाचन  झम्यार्थी  के  निर्वाचन  पर  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  के

 भाग  के  झ्र धीन  दी  गई  किसी  निर्वाचन  मर्जी  द्वारा ही  किया जा  सकता  है  (  संविधान  के

 अनुच्छेद  329  का  खण्ड  निर्वाचन  ora  चार  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों

 से  निर्वाचित  श्रम्यथियों  के  निर्वाचन  को  बातिल  ate  शुन्य  घोषित  नहीं  कर  सकता

 मनोहर  में  कृषि  योग्य  भूमि

 640.  श्री  मेघ चन्द्र  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मनीपुर  सरकार  ने  वर्ष  1968  के  लिये  मनीपुर  में  लेमफलपट  में  756  एकड़

 कृषि  योग्य  भूमि  के  बारे  में  अपनी  नीति  निश्चित  कर  ली  है  ;

 क्या  लेमकलपट  के  आसपास  के  गांवों के  कृषकों  भूमि  मशहूर  के  प्रशासक

 are  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  की है  कि  उन्हें  खेती  करने  के  लिए  उक्त  भूमि  पट्ट  पर  दी

 जाये  ;  ax

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया हुई  है  ?

 साम  कायिक  विकास  तथा  सहकारिता  wares  में  राज्य  मन्त्री  अगन:सा टब

 चिन्वे )  :

 (#)  लेमफलपट  भूमि में  अघिकांश  .  भूमि  दलदल  है  जिसका  क्षेत्र  2241  एकड़  है

 भर  वह  अधिकतर  साधारण  खेती  के  लिए  अनुपयुक्त है  ।  इम्फल  टाऊन  के  प्रायोजित  विकास  के

 लिए  रखी  गई  इस  भूमि  के  लगभग  750  एकड़  के  भाग  पर  कुछ  कृषकों  ने  अनुचिताधिकार

 जमा  लिया  है  ।  मास्टर  प्लान  की  कार्यान्वित को
 सरल  बनाने  के  लिए सन्  1966 के  दौरान

 इन  अनुचित  अधिकार  जमाने  वालों  को  हटाने  के  लिए  कदम  उठाये  गए  ।  प्रायोजित  विकास

 की  श्रावइ्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मनीपुर  सरकार ने  ब  निणंय  किया है  कि  ag  इस

 भूमि  को  खेती
 के  लिए  गेर-सरकारी  व्यक्तियों

 को  नहीं  देगी
 ।

 445
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 ee,

 कौर  किसानों  के  आवेदनों  को  मनीपुर  सरकार  ने  स्वीकार  नहीं  किया  है  क्योंकि

 यदि  एक  बार  भूमि  अस्थायी  प्रयोग
 के  लिए  दे  दी  गई  तो  आवश्यकता  पड़ने  पर  उसे  फिर  प्रापत

 करना  कठिन  होगा  ।  फिर  जब  तंक  सरकारी  भवन  बनाने  के  लिए  भूमि  की  वास्तविक

 दिखता  नहीं  है  तब  तक  के  यह  प्रस्ताव  कि  इस  भूमि  के  कृषि  योग्य  क्षेत्रों  को  विभागीय

 एजेन्सी  द्वारा  कृषि  उत्पादन  के  निए  उपयोग  में  लाया  जाये  ।

 दाहरों  में  कानूनी  नादान  व्यवस्था

 641  श्री  to
 :  क्या  व्यय  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  कुछ  शहरों  में  aaa  की  रोशन  व्यवस्था  समाप्त  कर

 दी  गई  aj

 यदि
 तो

 किन-किन  दायरों  में  तथा  इसके  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  निकट  भविष्य
 में  कुछ  प्रौढ़  बहरों  में  राशन  व्यवस्था  समाप्त  करने  का  सरकार

 का  विचार  है  ?

 सामूहिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अन्नास। हिब हब

 fired )
 :

 हा

 परिश्रमी  बंगाल  के  सिलीगुरी  राज्य  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  कानपुर  राज्य  में  राशन

 व्यवस्थाः  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  सिलीगुड़ी  में  राशन  समाप्त  करने

 के  सम्बन्ध  में  कोई  करण  नहीं  बताये  हैं  ।  जहां  तक  कानपुर  का  सम्बन्ध  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 ने  यह  विचार  प्रकट  किये  है  कि  गेहूँ  कौर  चावल  के  मृत्य  कम  हो  गये  हैऔर  खरीफ  की

 फसल  से  की  उपलब्धता  के  सरवर  बहुत  श्र्च्द्ु  हो  गये  हैं  ।

 ott  किसी  ate  क्षेत्र  में  राशन  व्यवस्था  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 ग्रामीण
 जनशक्ति  का  मूल्यांकन

 642.  श्री  हिम्मतसिहका :  क्या  खाद्य  (at  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  योजना  ग्रा योग  के  कार्यक्रम  मुल्यांकन  संगठन  द्वारा  किये  गये  ग्रामीण  जनशक्ति

 परियोजनाओं  के  मूल्यांकन  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  में  यह  विचार  व्यक्ति  किया  गया  है  कि  इस  कार्यक्रम

 के  श्रस्तर्गत  क्षेत्रों  का  बेरोजगारी  तथा  पूरे  समय  काम  न  मिलने  की  स्थिति  के  नियमित

 सर्वेक्षण
 के  झाघार  पर  होना  चाहिए  ;  we

 यदि  तो  उक्त  प्रतिवेदन  के  cath  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एन०  एस०

 गुरुपदस्वामों  )  :

 जी

 घर-घर  की  जन-गणना  की  भारी  संगठनात्मक  तथा  वित्तीय  जो  कि  इस

 कासं  के  लिए  बहुत  ही  जरूरी  के  कारण  ग्रामीण  जन-दफ़्ती  कायम  की  कार्याऩ्वित  के

 लिए  क्षेत्रों का  करने  से  पहले  बे  रोजगारी  श्रांशिक-रोजगारी  का  कोई  नियमित

 नहीं  किया  जाता  है  ।  क्षेत्रों  का  चुनाव  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  क्षत्र  में
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 26  ura,  1889  (am)  लिखित  उत्तर

 —  बेरोजगारी  तथा  श्रांशिक-रोजगारी  की  स्थिति  का  जायजा
 लेने  के  लिए  gay  मुख्य

 झ्राथिक  सूचकों-जेसे  आबादी  की  अत्यघिक  गहनता  अपेक्षाकृत  कम  कृषि  कृषि  मजदूरों

 के  लिए  प्रपेक्षाकृत  कम  मजदूरी  का  कुल  बोए  क्षत्र  में  दोहरी  फसल  तथा  सिंचित  क्षेत्रों

 का  कम  भाग  होना  wt  सुव्यवस्थित  उद्योगों  तथा  wea  विकास  प्रायोजनायें  में  रोजगारी  की

 संभाव्यता-के  संदर्भ  में  संगत  wien  आंकड़ों  की  जांच-पड़ताल  करती  हैं  कौर  उनका  परस्पर

 संबंध  बैठती  हैं  |

 केन्द्रीय  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशें

 643.  थ्रो  हिम्मतसिंह का  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  मजूरी  बोर्डों  की  किन  सिफ़ारिशों  को  सभीं  तक  क्रियान्वित  नहीं  fear  गया

 है  ate  किन-किन  सिफारिशों  को  आंशिक  रूप  से  क्रियान्वित  किया  गया  है  ;

 उक्त  मजूरी  बोर्डों  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  न  करने/श्रांशिक  रूप  से

 far  करने  के  मुख्य  कारण  आर  कठिनाइयाँ  क्या  हैं  ;

 क्या सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई  मजूरी  बोर्डों  की  सिफारिशें  को  क्रियान्विति  को

 कानून  द्वारा  अनिवायं  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्याम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी )
 :

 क्रियान्वित  न  करने/श्रांशिक  रुप  से  क्रियान्वित  करने  अधिकतर  लौह

 वयस्क  खान  इंजीनियरी  लाइमर्टोन  कौर  डोलोमाइट  कोयला  श्रमिक

 कारों  शिनोर  जो  पत्रकार  नहीं  के  मजूरी  बोर्डों  की  सिफारिशों  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।

 कुछ  नियोजकों  ने  वित्तीय  कठिनाइयां  व्यक्त  की  हैं  जब  कि  कुछ  wa  ने  तक

 दिया  है  कि  पर  सिफारिशें  कानूनी  तौर  पर  बंधनकारी  नहीं  हैं  ।

 कौर  मामले के  इस  पहलू  पर  स्थायी  श्रमिक  समिति  द्वारा  बनाई  गई  दिवसीय

 समिति की  अन्तिम  बैठक में  विचार  किया  जा  रहा  समिति  की  सिफारिशों  at  कभी  तक

 प्रतीक्षा

 दिल्ली  सहकारी  विभाग

 644.  श्री  अ०  fao  सहगल  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  प्रसाशन
 ने  पिछले  पांच  वर्षों

 से  सहकारी  गृह-निर्माण  समितियों  के

 बेक  लेखों  का  संचालन  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कया  यह  भी
 सच  है  कि

 प्रशासन  के  आदेश के  विरुद्ध  कोर्ट  में
 -
 मुकदमा दायर

 किया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 Written  Answers  26  Magha,  1889  (Saka)

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 गुरु पद स्वामी )  1

 कुछेक  सहकारी  गृह  निर्माण  समितियों  द्वारा  की  गई  वित्तीय  श्रनियमितताप्रों  तथा

 rare  के  बाये  में  मितली  सूचनाओं  के  भ्राता  पर  दिल्ली  प्रशासन  ने  सम्बन्धित  dat  को  यह

 सलाह  दी  कि  वे  वक  तक  के  लिए  ऐसी  समितियों के  लेखों  का  संचालन  बंद  कर  दें  जब  तक

 कि  वे  त्रुटियां दूर  नहीं  कर  दी  जाती हैं  ।

 ब्यौरा इस  प्रकार  है  =—
 |

 क्रम  बेंकों  को  लेखों  का

 संख्या  समिति  का  नाम  संचालन  बंद  करने  बैंकों के  नाम  कैफियत

 की  सलाह देने  की

 तारीख

 2  3  4

 रिफ्यूजी  3.12.64  पंजाब  नेशनल  बंक  न्रुध्यों  a  समाधन

 टिव  हाउसिंग  नजफगढ़  किए  जाने  के  पहचान

 यदि  लि०  दिल्ली ।  22.2.65  को  बैंकों

 सेन्ट्रल  बेक  को  सलाह  दी  गई

 नजफगढ़  थी  कि  वे  लेखों  के
 दिल्ली  लन  की  अनुमति  दे  दें  ।

 दिल्ली  स्टेट  को  राज

 टिव

 दिल्ली  ॥

 इलाहाबाद  बेक

 नई  दिल्ली  ।

 युनियन  बेक  श्राफ

 इंडिया  लि  ०,

 दिल्ली  ।

 2,  दिल्ली  स्कूल  चटियल  26.5.67  यूनियन  बेक  साफ  ध्रावश्यक  जाँच  के  बाद

 को-प्रापरेटिव  हाउस  चावड़ी  6.7.67  को  बैंकों  को

 सलाह  दी  गई  थी  कि  वे बिल्डिंग  सोसायटी
 दिल्ली  |

 लि०  पंजाब  नेपाल  लेखों  के  संचालन  की

 गान्धी  नगर |  मति दे  दें  ।

 ]  दिल्ली  स्टेट  an को  केवल  तब  तक दिल्ली  स्टेट  गवर्नमेंट  18.9.67

 एम्पलाइज
 रेटिव  के  लिए  समिति  के  लेखे

 ह आ ह  कै  |  दिल्ली  का  संचालन  करने  की

 सोसायटी  लि  ०
 सलाद  दी  मई  है  जब

 तक
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 15  1968  लिखित  उत्तर

 —

 कि  समिति  ava  बकाया

 निर्घारित  लेखा-परीक्षा  शुल्क

 को  सदा  नहीं  करती

 बैंक  ने  दिल्ली  प्रयास 4.  फ्रड्स नष्  सेन्ट्रल  7.9.67  1,  नेपाल  एण्ड

 qe  एम्प्लाइज  लेज  बेक  की  सलाह  को  कार्यान्वित

 कोआपरेटिव  हाउस  कनाट  करने  से  इकार  कर  दिया

 बिल्डिंग  सोसायटी  नई  दिल्ली  ।  कौर  उसके  स्थान  पर  इसकी

 लि०  पुष्टि  में  न्यायालय  का

 झ्ादेद  मांगा  ।  न्यायालय

 के  भ्रादेदों के श्रभाव के  अभाव  में

 art  कौर  कोई  कार्यवाही

 न  की जा  सकी ।
 CE

 इस  मामले  में  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  जो  कायंवाही  को  गई  उसके  विरुद्ध  एक

 समिति  ने  कोटे  में  मुकदमा  दायर  किया  था  ।

 दिवस  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  एम्प्लाइज  को-आपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग  सोसायटी  ने  28.

 11.1967  को  दिल्ली  के  उच्च  न्यायालय  में  एक  याचिका  दाख़िल  की  जिसमें  wea  बातों

 के  साथ-साथ  दिल्ली  प्रशासन  हारा  बैंक  को  दी  गई  सलाह  पर  आपत्ति  उठाई  गई  थी  थ्रोट

 29.11.1967  को  एक  याचिका  ta  की  थी  जिसमें  उक्त  सलाह को  लागू  न  करने  के  area

 जारी  करने  के  लिए  प्रार्थना की  गई  थी  ।  चूकि  दिल्ली  प्रशासन  ने  बेक  को  जो  सलाह  दी  थी

 बह  भ्ादेदा  के  रुप  में  नहीं  मन्ता  प्रशासन  ने  इस  श्राधघार  पर  याचिका  का  विरोध  करना

 भ्रावइ्यक  vel  सभा  ।  बैंक  ने  बैंक  लेखे  का  संचालन भी  वास्तव  में  बन्द  नहीं  किया  था  ।  उच्च

 न्यायालय  ने  21.12.67  को  मुकदमें  की  सुनवाई  की  ॥  न्यायालय  ने  arte  दिया  कि  याचिका

 दाता  ae  लेखे  का  संचालन  कर  सकता  है  ।  6.1.68  को  सहायक  fas  ,

 सहकारी  दिलती  ने  पुनः  सम्बन्धित  बेक  को  लिखा  कि  चूकि  प्रबन्ध  समिति  का

 काल  समाप्त  हो  गया  शरीर  अ्रधिक  somal  से  बचने  के  लिए  समिति  के  चुनाव  होने

 तक  के  लिए  विंमान  पदाधिकारियों  को  बैंक  से  रुपया  निकालन ेन  दिया  जाए  ।  इस  पर  दिल्ली

 उच्च  न्यायालय  में  सम्बन्धित  सहायक  fracas  के  विरुद्ध  न्यायालय  शअ्रवमान  की  कायंवाही  चल

 जिसमें  उच्च  न्यायालय  ने  यह  चेतावनी  देते  हुए  नियम  की  तामील  की  कि  श्रीमान  करने

 वाले  को  भविष्य  में  अधिक  सड़क  रहना  चाहिए  ।  याचिका  में  उठाए  गए  qa  मामले  ad

 उच्च  न्यायालय  के  विचाराधीन  हैं  ।

 Working  of  Looms  in  Madhya  Pradesh

 645-  Shri  C  Dixit  :Will  the  Minister  of  Labour  and
 Rehabilitation  be

 pleased  to  state

 (a}  whether  it  is  a  fact  that  a  labourer  has  to  operate  four  looms  at  a  time  in  several
 mills  in  Madhya  Pradesh  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  such  mills  ;
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 Written  Answers  15  February,  1968

 eee

 (८)  whether  this  system  is  considered  suitable  in  the  interests  of  the  health  of  labour-
 ers  and

 (d)
 if  not,  the  action  taken  by  Government  to  check  tbis  8४५( ८1112

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shii  Hathi,  (a)  to  (d)  The

 matter  falls  in  the  State  sphere.

 समय  प्रदेश में  भूमिहीन  श्रमिकों  को  बसाना

 646,  श्री  ग०  च०  दीक्षित  :  व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुनर्वास  योजना  के  श्रन्तगंत  मध्य  प्रदेश  में  भूमिहीन  श्रमिकों  को  बसाने  के

 ऋ  पर  होने  वाले  प्रारम्भिक  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  सहायक  अनुदान

 भर  ऋणों  के  रूप  में  भ्र  तक  कुल  कितनी  वित्तीय  सहयता  दी

 इस  सहायता  से  aa  तक  कितने  परिवार  को  बसाया  गया  है  ;

 कया  उन  स्व रांका रों  को  जिन्हें  जमीने  प्लाट  की  गई  हैं  इस  योजना  के  प्रयोजनार्थ

 मध्य  प्रदेश  के  भूमिहीन  श्रमिकों  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ate  उन्हें  भी  ऐसी  वित्तीय

 यता  भी  दी  गई

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  सनौर

 इस  योजना  के  ग्रन्तगंत  स्वर्णकारों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 fea  :

 मध्य  प्रदेश  में  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  को  बसाने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 के  ध्रन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  ने  झुकाव  तथा  ऋण  के  रूप  में  aa  तक  जो  कुल  वित्तीय  सहायता

 दी  है  उसमें  अनुदान  47,47,750  रुपए  ate  ऋण  17,99,250  रुपए  है
 ।

 1966-67  के  पन्त  9909  परिवारों  को  बसाया  गया  था  कौर  1967-68

 के  दौरान  में  1,333  परिवारों  को  फिर  से  बसाये  जाने  की  सम्भावना है  ।

 (71)  से  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  का  सम्बन्ध  केवल  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  से

 फिर  वित्त  मन्त्रालय  की  विस्थापित  स्वरणुंकारों  की  पुनर्स्थापन  योजना  के  श्रन्तगंत  170

 cara  को  मध्य  प्रदेश  में  भूमि  प्रदान  की  गई है  ।  स्वर्णकारों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  द

 गई  इस  विषय  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध  ae  है
 ।

 Relay  Cropping  in  Madhya  Pradesh

 647.  shri  (0,  Dixit  :Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state

 (a)  the  names  of  areas  in  Madhya
 Pradesh  where  experiment  of  Croppingਂ

 has  been  carried  out  ;  and

 (b)  the  result  of  the  experiment  so  far  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop:
 ment  and  Co-operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :

 (a)  and  (b)  Information  is  being  collecetd  from  Madhya  Pradesh  and  will  be  laid

 on  the  table  of  the  Sabha  as  soon  as  received.
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 25  1889  प्र विलम्ब नीय लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 10000  ॥

 Irregularities  in  Industrial  Establishments  in  Madhya  Pradesh

 648.  shri  Dixit
 ्

 Will  the  Miuister  of  Labour  and  Rehabiliation
 be  pleased  to  state  थ

 (a)  wheather  it  is  a  fact  that  in  many  industrial  establishments  in  Madhya  Pradesh
 the  employers  are  committing  irregularitics;  in  regard  to  the  prescribed  bonus  and  other
 facilities  to  be  provided  to  their  employees  ;

 em (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  are  a  large  number  of  such  em  ployees  as  have

 been  continuously  working  in  the  establishments  for  the  |]  ast  g Vv  to  10  years  but  have  not

 been  confirmed  so  far  ;  and

 (c)  if  so,  what  is  their  number  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  e

 :The  matter  falls  in  the  State  sphere  and  the 3G  च्  Government  of  India (a)  to  (c)
 have  no  information  on  the  subject.

 मध्य  प्रदेश  में  टूटे  प्रशिक्षण  केन्द्र

 शी  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  बुदनी  स्थित  ट्रैक्टर  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  कर्मचारियो ंने

 भत्ता  दिये  जाने  की  मांग  की  है  ;  ak

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  विषय  में  कया  कार्यवाही  की

 कथा  सामुदायिक  दिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्न

 नबी  :

 जी

 अभ्यावेदन  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 Ye

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 इंजीनियरी  स्नातकों  के  लिए  पर्याप्त  नौक  रियो  उपलब्ध  कराने  में  सरकार  की  असफलता

 श्री  पी०  राममूर्ति  :  मैं  दिक्षा  मंत्री  का  ध्यान  शभ्रविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  शर  दिलाता  हूँ  शौर  उनसे  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  ag  इस

 सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 *'इंजी नियरी  रन तकों  के  लिए  पर्याप्त  नौकरियां  उपलब्ध  कराने  में  सरकार  की  सफलता

 जिसके  कारण  व्यापक  भ्रात्दोलन  gat  धौर  उसके  पश्चात  12  1968  को  दिल्ली  में

 गिरफ्तारियाँ  हुई  ी

 दिक्षा  मन्त्री  त्रिगुण  इंजीनियरी  स्नातकों  तथा  डिप्लोमा  प्राप्त

 व्यक्तियों  बेकारी  की  समस्या  aa  गत  ay  से  उद्योग  में  चली  on  रही  wat

 पंचवर्षीय  योजना  की  परियोजनाओं  के  स्थगित  हो  जाने  कौर  aa  कारणों  जो  हमारी
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  Magha  25,  1889  (Saka)

 कि  ee  आ  ना

 तकनीकी  संस्थाओं  के  नियंत्रण  से  बाहर  बहुत  विकट  बन  गई  है  |  यह  समस्या  कुछ  ad

 qa  बिलकुल  नहीं  थी  ।  नियोजन  तथा  प्रशिक्षण  निदेशालय  के  चालू  रजिस्ट्रारों  से  मालुम  होता

 है  कि  31  1967  तक  लगभग  7,000  इंजीनियरी  स्नातक  तथा  लगभग  28,900

 डिप्लोमा  प्राप्त  टेक्नीशियन  बेकार  थे  ।  ऐसी  परियोजना प्र ों  जो  पूरी  हो  चुकी  थीं  श्रद्वा

 पूरी  होने  वाली  काम  करने  वाले  बहुत  से  इंजीनियरों  तथा  टेक्नीशियनों  की  छंटनी  द्वारा

 राज्य  सरकारों  ने  यह  श्थित्ति  और  भी  गम्भीर  बना  दी  है  ।  वे  ga  बहुत  से  कर्मचारियों  की

 छंटनी  करने  पर  भी  विचार  कर  रही  हैं  ।  ऐसी  परिस्थितियों  के  कारण  हमारे  इंजीनियरी

 स्नातकों  तथा  डिप्लोमा  प्राप्त  लोगों  में  ada  सा  फैल  गया  है  ।

 शिक्षा  मन्त्रालय  ने  योजना  प्रयोग  तथा  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  1951-52  के

 ata  तकनीकी  शिक्षा  के  विस्तार  का  एक  बड़ा  कार्यक्रम  चालू  किया  था  परन्तु  वर्तमान  बेकारी

 की  स्थिति  और  अन्य  कारणों  से  हमने  उस  विस्तार  कार्यक्रम  को  छोड़  देने  का  निर्णय  किया

 है  ।  वर्तमान  स्थिति  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  के  लिये  यह  बहुत  आवश्यक  हो

 गया  है  कि  वे  इंजीनियरी  स्नातकों  तथा  डिप्लोमा  प्राप्त  व्यक्तियों  की  बेकारी  की  समस्या  का

 समाघान  करें  ।  मैंने  यह  मामला  योजना  आयोग  के  साथ  उठाया  है  तथा  सुभाव  दिया  है

 fe  इंस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  सभी  सम्बन्धित  भ्र धि कारियों  का  एक  सम्मेलन  तुरन्त

 जाये  ।  योजना  आयोग  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहा  है  कौर  वह  शीघ्र  ही

 सरकार  को  अपनी  सिफारिशें  भेज  देगा  ।

 श्री  do  रामसती  :  योजना  आयोग  तथा  nea  किसी  के  साथ  कोई  सम्मेलन  करने  से

 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  यदि  आप  अपनी  परियोजना पों  के  लिये  योजना  विदेशियों  से  बनायेंगे

 तो  श्राप  बेकारी  की  समस्या  कसे  हल  कर  सकेंगे  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  क्या  सरकार  यह

 देखना  aga  नैतिक  जिम्मेदारी  नहीं  समिति  कि  यदि  यह  लोग  बेकार  रहें  तो  इन  इंजीनियरों

 को  कम  से  कम  बेकारी का  भत्ता  दिया  जाये  ।

 मेरे  saa  का  सम्बन्ध  दिल्ली  में  गिरफ्तारियों  से  था  ।  क्या  सरकार  उन्हें  तुरन्त  रिहा

 करेगी  और  उनकी  समस्यायें  हल  करने  के  लिये  उनके  साथ  बातचीत  करेगी
 ॥

 gro  त्रिगुण  शिक्षा  मंत्रालय  का  काय  इंजीनियरों
 तथा

 तकनीकियों  की  मांग  के

 प्रसार  तकनीकी  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  के  लिये  सुविचारों  की  व्यवस्था  करना  है  भौर  इस

 मंत्रालय  ने  भ्र पनी  यह  जिम्मेवारी  पूरी  कर  ली  है  ।

 gam  अतिरिक्त  इसी  दौरान  हमने  स्वयं  भी  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  कई  उपाय

 किये  हैं  ।  हमने  उद्योगों  में  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  के  लिये  छात्रवृत्तियाँ  देकर  लगभग  3,500

 से  4,000  स्थानों  की  व्यवस्था  की  कौर  हम  जब  इनकी  संख्या  बढ़ान ेके
 लिये  प्रयास  कर

 रहे  हैं  ताकि  स्नातकों  को  प्रशिक्षण  के  लिये  उद्योगों  में  लगाया  जा  सके  ।  हमने  सर्वोत्तम

 विद्यार्थियों  के  लिये  स्नातकोत्तर  दिक्षा  ate  भनुसंघान  की  भी  सुविधायें  दी  हैं  तथा  उन्हें  शौर

 बढ़ाया  भी  गया है  |

 थी  हेम  बरुआ  :  यदि  योजना  mae  मानव  शक्ति  का  हिसाब  रखता  है

 तो  क्या  कारण  है  कि  शिक्षा  मंत्रालय  ने  इतने  स्नातक  बना  कर
 देश  में  बेरोजगारी  की
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 15  1968  विशेषाधिकार  का

 ee

 समस्या को  बढ़ाया  है  ?  gat  इंजीनियरी  स्नातकों  ने  उन्हें  एक  शासन  दिया  जिसमें  कई

 सुझाव  दिये है  जिनमें  से  एक  झुकाव  यह  है  कि  बेकार  इंजीनियरों तथा  डिप्लोमा  प्राप्त  व्यक्तियों

 के  लिये  बेरोजगारी कोष  स्थापित  किया  जाये  ।  यदि  तो  क्या  सरकार ने  इस  पर  विचार

 किया  है  ?

 डा०  त्रिगण  सेन
 :

 शिक्षा  मन्त्रालय  का
 इंजीनियर  स्नातकों  को  प्रशिक्षण  देने  का  उद्देश्य

 बेरोजगारी  बढ़ाना  नहीं है  ।  हमें  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  तथा  wa  सुझावों  के  साथ  इस  सुभाव

 पर  भी  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Shri  0.  P.  Tyagi  (Moradabad)  :  I  would  like  to  know  when  the  Minister  of  Educa-
 tion  or  Minister  of  Planning  camc  to  know  of  this  unemployment  among  the  engineers
 and  when  such  information  was  conveyed  to  them.  would  8150  like  to  know  whether  un-

 employment  doles  or  assistance  or  loan  for  starting  a  business  will  be  given  to  the  unemp-
 loyed  engineers,

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education  (Shri  Bhagawat  Jha  Azad)  :
 All  these  questions  are  being  considered.  but  it  is  ‘not  possible  to  give  any  employment
 allowance  etc.  just  now.

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  (  भ्रम्बलपुजा  )  :  मैं  महोदय  से  पुछना  चाहती  हूँ  कि

 वह  बेकार  इंजीनियरों  के  प्रतिनिधियों  से  क्यों  नहीं  मिलते  प्रौढ़  उनके  साथ  बातचीत  द्वारा

 उन  लोगों  से  काम  पर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  निश्चय  क्यों  नहीं  करते

 डा०  त्रिगण  सेन
 :

 मैं  किसी  से  मिलने  से  इन्कार  नहीं  करता  ।  मैं  किसी  से  भी  मिलने

 से  इन्कार  नहीं  करता  हूँ  ।

 Shri  Ram  Charan  (Khurja)  :  The  age  of  retirement  of  engineers  has  been  increased
 from  55  to  58  and  they  are  given  extention  upto  60.  If  the  engineers  are  retired  after

 completing  a  qualifying’  service  of  25.0  years,  this  problem  can  be  solved  to  a  great  extent.

 श्री  त्रिगण  सेन
 :  हम  इए  सुभाव  पर  विचार  करेंगे  ।

 हकम  ter  पात

 विशेषाधिकार  का  प्रशन

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 aft  उम नाथ  (gz  :  मैं  सभा  का  ध्यान  बम्बई  के  एक  श्री  रामकृष्ण

 बजाज  द्वारा  इस  सभा  के  एक  सदस्य  के  विशेषाधिकारों  के  उल्लंघन  तथा  इस  प्रकार  सभा

 के  विशेषाधिकारों  के  उल्लंघन  की  ae  दिलाना  चाहता  हूँ  ।  27  1967  को  दिव

 सेना  के  सम्बन्ध  में  श्राघे  घंटे  की  चर्चा
 के

 दौरान  मैंने  कहा  था  कि  दिव  सेना  को  श्री

 कृष्ण  बजाज़  के  माध्यम  से  सी०  भाई  ए०  से  धन  प्राप्त  हो  रहा  मैंने  वह  वक्तव्य  पूरी

 जिम्मेदारी  की  भावना  से  दिया  था  मैं
 aa  भी  उस

 पर  दृढ़  हूँ
 ।

 उस  वक्तव्य  के  बाद  इस  मास  की  2  तारीख  को  श्री  रामकृष्ण  बजाज  ने  श्रेय  को
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 Question  of  Privilege  15  February,  1968

 शुक  पत्र  लिखा  जिसमें  उन्होंने  कहा
 कि

 श्री  उमा गाथ  कम  से  कम  इस  aL |  के  मामले  में

 तो  ye  हीं  हैं
 ।  इस

 पत्र  का  प्रत्युत्तर  प्राप्त  करने  से  पूर्व  ही  sala
 5

 तारीख  को  सम्पूर्ण
 पंत्र  को  साइक् लो स्टाइल  करके  एक  अन्य  साथ  उसे  डाक  से  लोक-संया  के  सदस्यों  कौर

 जनता  में  परिचालित  कर  दिया  ।  यह  स्पष्ट  हो  गया  कि  वह  उनकी  व्यक्तिगत

 ईमानदारी  को  प्रमाणित  करने  के  लिये  नहीं  बल्कि  उसका  उद्देश्य  मेरा  निरादर

 ga  कल
 कित

 करना  तथा  सभा  में  मेरे  आचरण  पर  प्रतिशोध  लेना  था  ।  उसका  उद दय  मुझे
 श्री  बजाज  की  इच्छा  के  अनुसार  काम  करने  के  लिये  भयभीत  करता  तथा  भविष्य  में  किसी

 विदेशी  खुफिया  एजेंसी  के  साथ
 विशेष  रूप  से  श्री  बजाज  के  सम्बन्धों  की  जानकारी  न  देने

 रहना  भी  था  ।

 इससे  अध्यक्ष  महोदय  तथा  लोक-सभा  सचिवालय  का  भी  भ्रपमान  हुमा  है  क्योंकि  उन्होंने

 लोक-सभा  सचिवालय  तथा  अध्यक्ष  महोदय  को  एक  पत्र  लिखा  जिसमें  भ्रध्यक्ष  महोदय  से  भ्रनुरोध

 किया  है  कि  वह  इसे  सभा  में  पढ़कर  सुनायें  तथा  लोक-सभा  सचिवालय  के  भ्रघ्यक्ष  महोदय  की

 झीर  से  उस  पत्र  को  स्वीकार  कर  ठीक  ही  किया  है  ।

 मैं  इस  सभा  से  निवेदन  करता हैँ  कि  श्री  अनाज  को  इस  सभा  के  सदस्यों  के  अधिकारों

 के  साथ  तथा  इस  सभा  के  अ्रधिकारों  के  साथ  ssl  प्रकार  का  व्यवहार  करेने  की  अनुमति  नहीं

 देने  चाहिये  जिस  प्रकार  का  व्यवहार  उन्होंने  इन्डियन  एक्सप्रेस  के  कर्मचारियों  से  साथ  किया  जब

 कि  उन्होंने  इनके  बारे  में  एक  सम्पादकीय  लेख  लिखा  ar

 संप्रभु-कार्य  ety  संचार  मन्त्री  राम  सुभग  fag)  :  इसमें  विशेषाधिकार  का  कोई

 sem  घन  नहीं  है  ।  मैं  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  सदस्य  इत  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  वे  ww  स्थान  में  खड़े  हो

 जायें  ।  सदस्यों  की  आवश्यक  संख्या  खड़ी  हो  गई  है  ।  भ्र नुम ति  दी  जाती है  तथा  श्री

 उमा नाथ  भ्र पना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  उमा नाथ :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 यह  मामला  विशेषाधिकार  सम्बन्धी  स्मिति  को  सौंपा  जाये  1.0

 अध्यक्ष  महोदय :  मैंने  कार्यालय  को  निर्देश  दिया  है  कि  वह  श्री  बजाज  को  पत्र  लिस्टें

 टीमें  यह  पत्र  नहीं  पढ़  सकता  ।  मैं  यह  मामला  सभा
 के  लिये  छोड़ता  हूँ

 श्री  नारायण  वाडकर  :  श्री  उमानाथ  ने  इस  मामले  को  असाधारण  रूप  से

 गम्भीर  बनाया  है  ।  श्री  राम  कृष्ण  बजाज  ने  कोईश्रारोप  नहीं  लगाये  हैं  ।  उन्होंने  तो  एक

 वास्तविकता  बताई  है  कि  जो  श्री  उमा नाथ  ने  कहा  वह  सत्य  है  तथा  श्री  उमानाथ
 भूरे  हैं  ।

 यहं  ती
 उन्होंने  एक  तथ्य  कहा है

 ग्रोवर  इसमें  किसी  प्रकार  का  भ्रारोप  नहीं  है  ।

 श्री  उमानाथ  के  वक्तव्य  के  तुरन्त  पहचान  श्री  राम  कृष्ण  बजाज  ने  भी  प्रेस  में  एक

 वक्तव्य  दिया  जिसमें  उन्होंने  aaa  विरुद्ध  लगती  गये  आरोपों  का  खरा इन  किया  ।  इस  सार्वजनिक

 वक्तव्य  के  पश्चात्  श्री  उमा नाथ  को  इस  सभा  के  सामने  जाकर  Ag  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहियें  था

 फि  श्री  बजाज  के  विरुद्ध  चिगेपाधिकार  भंग  करने  के  लिये  विशेषाधिकार  संम्बन्धी  समिति  में
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 ना

 कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।  उन्होंने  wa  यह  मामला  बहुत  देर  के  बाद  उठाया है
 ।  सभा

 को  निश ुय  करना  चाहिये  कि  उनका  यह  तरीका  ठीक  कया  उन्होंने  ठीक  समय  पर

 कार्यवाही  जबकि  उन्हें  तो  इस  सभा  के  पिछले  भ्रधिवेशन  में  एक  विशेषाधिकार  seta

 रखना  चाहिये  था  agar  बाहर  एक  वक्तव्य  देना  चाहिये  था ।

 ऐसा  कोई  तरीका  होना  चाहिये  कि  संसद्  सदस्य  से  कहा  जा
 सके

 कि  उसे  कम  से  कम

 अध्यक्ष  के  सामने  एक  प्रकट  दृष्टया  साक्ष्य  प्रस्तुत  करना  चाहिये  wie  यदि  ऐसा  साक्ष्य  नहीं  है

 तो  उसे  सभा  में  खेद  व्यक्त  करना  चाहिये  |  जब्र  बाहर  के  लोगों  के  विरुद्ध  गर-जिम्मेवारी  के  साथ

 भ्रारोप  लगाये  जिन्हें  झपना  स्पष्टीकरण  करने  का  कोई  शिविर  नहीं  मिलता  तो  एक

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  मामला  पेदा  हो  जाता  मैं  अध्यक्ष  से  sitar  करूंगा  कि  वह  इस  बात

 पर  विचार  करें  कि  वे  लोग  ध्वनि  बात  केसे  स्पष्ट  कर  सकेंगे  ।

 a  रगे  :  मैं  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  gi  मैं  श्रापका

 ध्यान  सभा  के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियम  353  की  पोर  दिलाना  चाहता हूं  जिसमें  स्पष्ट  कट्टा

 गया  है  कि  कोई  भी  सदस्य  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  मानहानिकारक  वक्तव्य  नहीं  दे

 सकता  ।  यदि  श्री  उमा नाथ  किया  शिकायत  है  कि  उनकी  मानहानि  हुई  तो  वे  न्यायालय

 में  जासकते  बे  इस  सभा में  agar नहीं  मांग  सकते ।  नियम  224  में  कहा

 गया है  कि  घटना  थोड़े  समय  पर्व  की  होनी  श्री  बजाज  ने  6  दिसम्बर  को  श्रक्ष्यक्ष

 को  लिखा  जबकि  सभा  का  सत्र  हो  रहा  था  ।  श्री  उमानाथ  को  यह  मामला  उसी  समय

 उठाना  चाहिये  था  |

 st  सा०  मों०  बनर्जी  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समधन  करता  हूं  ।  इस  संसद  के

 एक  सदस्य  ने  gel  है  कि  दिव  सेना  को  क्लासिकी  जासूसी  विभाग  से  घन  प्राप्त  हो  रहा है  ।

 श्री  रामकृष्ण  बजाज  ने  श्री  उमानाथ  को  कहा  यह  सबद  संसदीय  हैं  ।  उन्होंने  एक

 पत्र  सब  सदस्यों  तथा  veg  व्यक्तियों  को  प्रसारित  किया  है  जिसमें  श्री  उमा नाथ  को  झूठा

 gt

 यह  एक  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  है  att  विशेषाधिकार  समिति  के  सामने  जाना

 चाहिये  |

 weet  मैं  चाहता हूँ  कि  इस  चर्चा  में  विधि  मन्त्री तथा  डा०  राम  मिग  fae

 भी  भाग  लें  ।  दलो ंके  नेताओं से  मेरा  अनुरोध है  कि  वह  अपने  दलों  गिन  से  बोलने  बाले

 सदस्यों  के  नामों की
 चिट

 मेरे  पास  भेज  मैं  ग्रह  भी  चाहता  हैं  कि  जब्र  सदस्य  महोदय

 बोलें  हो  इस  बात
 पर

 थी  प्रकाश  डालें कि  मेरे  पास  कुछ  पत्र  aa  हैं  जिनमें कहा  ग्राम  दै  कि

 वे  सदन  के  सदस्य  नदी ंहूँ  ौर  जब  उन  पर  सभा  में  दोषारोपण होता  है  ठो  बे  अपने  श्राप  को

 केसे  ७३०  ।  मैं  चाइता  हूँ  कि  सदस्य  महोदर  ्  भी  इस  मामले  में  परास्  दें  टीमें  उन्हें

 क्या  उत्तर  दूँ

 eft  बलराज  मधोक  (afar  विशेषाधिकार  के  sex  सभी  लोकतांत्रिक

 देशों  में  उठते  हैं  झोर  wa  समय  श्री  गया  है  कि  हम  उन्हें  संहिताबद्ध  करे ।  मैं  भी  झपने
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 aa

 विशेषाधिकारों
 की  रक्षा  करना  चाहता  हूं  परन्तु  जनता  कौर  देश  के  प्रति  भी  मेरी  जिम्मेदारी

 है  |  an  किसी  पर  ऐसे  qe  ध्ररोंप  नहीं  लगाने  चाहिये  जिन्हें  हम  न्यायालय  में  सिद्ध  नवदीं  कर

 सक े।

 साथ  gage
 मामला  aa  की  किसी  घटना  से  सम्बन्ध  नहीं  रखता  ।  इसलिये  इसके

 उठाने  का  औचित्य नहीं

 भी
 सेझियान

 :  श्री  राणे  ने  wer  कि  ag  मामला  हाल  की  घटना

 का  नद्दी है  ।  बात  ws  कि
 श्री  बजाज  ने  जो  पत्र  लिखा  था  वह  2  फरवरी  को  लिखा था

 इस  कारण  हात  ही  का  है
 ।

 श्री  बजाज  ने  श्री  उमा नाय  को perਂ  कंदा  है  |  इस  कारण

 ag  विशेषाधिकार का  प्रश्न  मैं  चाहता हूं  कि  यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  के  पास

 जाये  क्योंकि  वहां श्री
 बजाज  भी

 अपना  पक्ष  प्रस्तुत  कर  सकते
 हैं  तथा  बहुत  सी  ऐसी बनाते  हैं

 जिनका  यहां  कहना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  gto  ना०  मुकर्जी  :  प्रदान  यह  नहीं  है  कि  श्री  उमा नाथ

 एक  साम्पवादी  हैं  भ्रमणा  नहीं
 ।  मूल  प्रदान यह  है

 कि  वह  संसद  के  एक  सदस्य
 हैं  भोर  अपने

 झषिकारों  के  अनुसार  wat  कतेंव्य  का  पालन  कर  रहे  हैं  ।  श्री  बजाज  ने  श्री  उमानाथ  के  उन  बातों

 का  विरोध  किया  है  जो  उन्होंने  सदन  में  कही  थीं  ।  इस  कारण  ag  मामला  विशेषाधिकार  समिति

 के  पास  जाना  चाहिय े।

 हमें  इस  मामले  को  दलगत  भावना  से  नद्दी  देखना  चाहिये  ।

 श्री  शान्ति लाल  शाह  :  श्री  उमानाथ  ने  आरोप  लगाया  है  कि

 श्री  रामकृष्ण  बजाज  अमरीकी  जासूसी  विभाग  से  धन  प्राप्त
 कर

 रहे  थे
 ।

 यदि  श्री  उमा नाथ

 में  साहस  है  तो  aq  झपना  आरोप  किसी  न्यायालय  के  समाने  सिद्ध  करे  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  श्री  उमा नाथ  झपने  अधिकार  का  अनुचित  लाभ  उठा

 रे  हैं
 ।

 दूसरी बात बात  यह  है  कि  विशेषाधिकार  समिति  केवल  ag  पता  लगायेगी  कि
 श्री  बजाज

 ने

 विशेषाधिकार  भंग  किया है  अथवा  नदीं  ।  वह  यह  पता  नहीं  लगायेगी कि  भी  उमा नाथ  का  ag

 आरोप  ठीक  है  agar  नहीं  कि  श्री  बजाज  ने  अमरीकी  जासूसी  विभाग  से  धन  प्राप्त  किया

 था  नहीं  ।  इन  weal  का  समाधान  एक  न्यायलय  में  ही  हो  सकता  है  ।  wera  श्री

 उमानाथ पर  प्रत्यारोप  सभा  क  बाहर  लगायें  ताकि  श्री  बजाज  इस  मामले को  न्यायालय  के  पास ले

 जा  सकें  ।  मैं  इस  कारण  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूँ
 ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  ;  Sir,  Shri  Umanath  did  not  raise  this  point  with  ill-

 will  agaist  Shri  Bajaj.

 We  have  heard  for  long  their  C.  I.  A.  funds  are  going  to  Shiv  Sena  through  Shri

 Ram  Krishna  Bajaj.  Wewaated  the  Home  Minister  also  to  make  a  report  before  this  House

 abaut  CIA  funds,

 Shri  Bajaj  bas  lavelled  charges  against  Shri  Umanath  with  illwill  hence  the  matter

 should  go  to  the  Privileges  Committee,
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 ह

 श्री  हुनुमन्तप्यो  )  :  मैं  श्री  मुकर्जी  की  बात  से  सहमत  हूं  कि  हमें  इस  wea

 पर  दलबन्दी  के  विचार से  नद्दी  देख  नः  चाहिये  ।  मैं  चाहता  हैं  कि  वह  स्वयं  भी  इस  प्रशन को

 इसी  दृष्टि से  देखें  ।

 मैं  श्री  मधोक  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  हमें  यहाँ  कोई  भी  ऐसी  बात  नहीं  कहनी  चाहिये

 जिसे  हम  न्यायालय  में  सिद्ध  नहीं  कर  सकें  ।  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  सदन  का  कायें  ठप्प  हो

 जायेगा ।  यह  बात  तो  सदस्य  तथा  प्रत्यक्ष  महोदय  के  ऊपर  ही  छोड़  देनी  चाहिये कि  वह

 किस  wet  को  यहां  उठाना  चाहते  हैं  कर योंकि  सब  सदस्य  जनता  का काय  करते  हैं  ।

 मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  नहीं हूं  कि  केवल  हाल  ही  का  sea  उठाना  चाहिये |  यह  तो

 एक  टेक्नीकल  बात  है  शरीर  उससे  प्रश्न  को  टालना  नहीं  चाहिये  ।

 परन्तु  मैं  श्री  उमानाथ  से  एक  बात  कहना  चाहता  हें  कि  वह  उनका  दल  प्रतिदिन

 कितने  दही  सदस्यों  को  झूठा  कहते  हैं  इस  कारण  यदि  उनके  प्रति  किसी  ने  यह  बात  कह  दी  है

 तो  इतना  बुरा  नहीं  मनाना  चाहिये  ।

 amt  देश  के  सामने  बहुत  सी  समस्याएं  हैं  जसे  परिश्रमी  बंगाल  का  भाषा  समस्या

 तो  ag  विशेषाधिकार  का  प्रदान  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  कि  इस  पर  सभा  का

 मूल्य  समय  नष्ट  किया  जाये  ?  मैं  चाहता हूं  कि  श्री  उमा नाथ  स्वयं  इस  मामले  को  वापिस

 ले

 थ्री  नाथपाई  :  श्री  हनुमन्तय्या  तथा  धन्य  सदस्यों  भ्रनुरोध  किया

 है  कि  हमें  इस  set  पर  दलों  की  दृष्टि से  नहीं  देखना  चाहिये  परन्तु  फिर  भी  प्रत्येक  ने  इस  पर

 दलों  की  दुष्टि से  बिचार  प्रकट  किये

 यह  सच  है  कि  हमें  ara  श्रधघिकारों  का  प्रयोग  करते  समय  दूसरों  के  अधिकारों  का  भी

 ध्यान  रखना  चाहिये  |  परन्तु  एक  सदस्य  को  कहा  गया  है  कौर  उस  प्रकार  से  उसके

 विशेषाधिकार  को  भंग  किया  है  ।  हम  सब  को  aaa  से  काम  लेना  चाहिये  शब्द  को

 सबने  संसदीय  कहा है

 श्री  हनुमन्तय्या  ने  अरपिल  की  थी  कि  श्री  उमानाथ  इस  प्रस्ताव  को  वापिसले  ले  ।  मैं

 कॉग्रेस  वालों  से  भ्रमित  करता  हूँ  कि  वह  इस  मामले  को  समाप्त  करने  के  लिये  बहुमत  का  प्र  योग

 न  करे  lag  भावुक  नहीं  कि  सच्चाई  बहुमत  में  ही  हो  ।  गैलीलियो  एक  था  कौर  बहुमत

 उसके  विरुद्ध  था  परन्तु  फिर  भी  वह  सच्चा  सिद्ध  झा  ।  बरच्छा  है  कि  यह  प्रश्न  विशेषाधिकार

 समिति  के  पास  जाये  wet  इस  पर  ठंडे  दिल  से  विचार  किया  जा  सके  ॥

 उपप्रधान  मंत्री  तथा
 वित्त  मंत्री  (  थी  मोरारजी  :  श्री  नाथ्पाई  ने  कहा

 कि  हमें  इस  विषय  पर  वस् तुलू पता  से  देखना  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  काँग्रेस  दल

 बहुमत  का  प्रयोग  न  करे  |  मेरी  में
 नहीं  भ्राता

 कि  काँग्रेस
 ने  बहुमत  प्राप्त  करके  क्या  पाप

 किया  |

 मैं  अपने  दल  कैदियों  के  अधिकार  से  भी  विपक्ष  के  सदस्यों  का  शरीक  महत्वपूर्ण
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 मानता  gi  नियम  संख्या  397  के  ब्रन्तगंत  श्री  उमानाथ  को  चाहिये  था  कि  इस  प्रक।र  के  आरोप

 लगाने  से  पूर्व  श्राप  को  पत्र  लिखता  ।  परन्तु  मेरे  विच र  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  श्री  बजाज

 पर  आरोप  लगाया  गया  है  कि  उन्होंने  अमरीकी  जासूसी  विभाग  से  धन  प्राप्त  किया  है  ।  श्री

 बजाज  का  कहना  है  कि  यह  झूठ  स्वयं  मुत  यहाँ  कई  बार  झूठा  कहा  है  परन्तु मैंने
 शिकार  का  प्रदान  नहीं  उठाया  ।  श्री  बजाज  के  पास  यह  पत्र  लिखने  के  भ्र ति रिक्त  धौर  कोई

 चारा  भी  नहीं  था
 ।

 संसद  के  विशेषाधिकारों  के  संहिताबध्य  करने  के  मैं  स्वयं  पक्ष  में  हैं  ।

 परन्तु  इस  वर्तमान  प्रदान  पर  कोई  विशेषाधिकार  का  भंग  नहीं  gat  जिसे  विशेषाधिकार  समिति

 के  पास  भेजा  जाये  ॥

 श्री  पी०  waft  (  :  उप-प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  वस्तु रूपता  से

 इस  पर
 बोल  रहे  हैं  परन्तु  ऐसा  उन्होंने  किया  नहीं  है  ।  श्री  दिनकर ने  एक  ऐसे  व्यक्ति का  पक्ष

 लिया  है  जिसके  बारे  में  कहा  है  कि  वह  यहां  प्रस्तुत  नहीं  है
 ।

 परन्तु  मैं  कहना  चाहता हैँ  कि  जब

 हमारे
 ऊपर  इस  प्रकार

 के  भ्रारोप  लगाये  जाते  थे श्रीर  हम  जेल  में  बन्द  थे  तब  इत  बात  की

 की  चर्चा  कयों  नहीं की

 सीधा-सा  प्रदान  यह  है
 कि  श्री  उमा नाथ  इस  सदन  के  सदस्य हैं  wt  va  दृष्टि  से  झपना

 कर्तव्य  निभा  रहे  थे  तथा  उसी  के  बारे  में  श्री  बजाज  ने  gam  थ. 1: ल  कहा है  इसलिये  स्पष्ट

 रूप  से  उनके  विशेषाधिकार
 का

 भंग  हुमा  च्, ही “भ्ठ  का  ae  यह  है  कि  जान  बूझ  कर  सच्चाई

 को  दबा  रहे  हैं
 ।  उन्होंने  सभी  सदस्यों में  इस  बात का  प्रचार  किया  है  ।  इसका  ag  श्री

 उमा नाथ
 को  इकाने-घबराने  के  सिवाय  क्या  हो  सकता  है  ।  यह  एक  सीधा-सा  मामला  है  ।  उन्हें

 न्यायालय  में  जाने  के  लिये  कहना  बेकार  है  ।  उन्होंने  पूरे  उत्तरदायित्व  की  भावना  के  साथ  यह

 वक्तव्य  दिया  है  ।  फिर  उन्होंने  केवल  यही  कहा  है  कि  इस  मामले  की  जांच की  जानी  चाहिये

 ae  उन्हें  ४. 2:  बताया  गधा  है  ।  यह  अनुचित  बात  है  ।

 भी  उमा साथ  )
 :

 मैं  इस  बात को  यहां  प्र  फिर  से  कहना  चाहता  हैं  कि  दिव

 सेना  को  श्री  रामकृष्ण  बजाज  के  माध्यम  से  अमरीकी  गुप्तचर  एजंसी (  सी०  भाई  )

 द्वारा  धन  मिल  रहा है  ।  मेरा  यह  वक्तव्य  सही  है  भर  इस  सम्बन्ध में  मेरे  पास  तथ्य हैं  ।  इस

 वक्तव्य  को  विद्वेषपूर्ण  qe  बताया  गया
 है  सनौर  मुक्त  RT  कद्दू  गया  है

 भविष्य में  इस  वक्तव्य को  जनता  के  सामने  दूँगा  ।  इसमें  न्यायालय से  बचने  की  कोई  बात

 नही ंहै  ।  इस  सभा को  इस  बात पर  विचार करना  चाहिये  कि  जब  इस  सभा  में  मैंने  जो  ama

 दिया  है  उसे  far  ager  भूल  बताया  गया  है  शौर  मु  भी  yor  कहा  गया  है  तो  क्या  सभा  को

 इस  बात  का  निराकरण  बहीं  करना  चाहिये  ?  मेरे  क्रि चार  में  कांग्रेस  लथा  अन्य  के  सदस्य

 इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  जब  अपने  क्त
 व्य

 का  पालन  करते  हुए  किसी  सदस्य  की  निन्दा  की  जाये

 तो  उसका  निराकरण  करने  के  लिये  सही  मंच  यह  संसद  ही  है  क्योकि  ag  संसद  के  विशेषाधिकार  का

 मार्मला  है  atc  विशेषाधिकारों  की  रक्षा  के  लिपे  विशेषाधिकार  समिति  है  शर्त  ada  करता

 हैँ  कि  इस  मामले  पर  arfagy  ढंग  से  विचार  किया  जाये  ।
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 26  1889  waned पर  रखे  गये  पत्र

 mera  प्रदान  यह

 यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाये

 जो  सदस्य  पक्ष  में  है  वे  ही  कहें  और  जो  पक्ष  में  नहीं  हैं  वे  नहींਂ  कहें  ।

 प्रत्ताव  प्राची  क्त  हुआ
 The  motion  was  regatived.

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारतीय  तारयंत्र  अधि  नियम  के  अन्तंगंत  अधिसूचना

 संसद  कार्य  तथा  संधार  मंत्रो  र्म  सभग च्ष्ध  fag):  मैं  श्री  इ०  Fo  गुजराल  की  भोर

 से  निम्नलिखित  पत्र  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 भारतीय  तारयंत्र  1885  की  धारा  7  की  उप-धारा  (5  के  aaa

 भारतीय  तारयंत्र  (  नवां  संशोधन  )  1967  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  19

 1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  azo  1901  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  3/-68]

 घान  कू टन  उद्योग  अधिनियम  के  santa  अधि  सुचना

 क  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  अन्न[साहिब

 :

 मैं  धान  क्लीन  उद्योग  )
 श्रेघिनियम  1958  की  धारा  22  की  उप-धारा  (4) 4

 के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  शभ्रधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  पुनः  रखता  हूं

 विनियमन  तथा  लाइसेंस  देना  )  तीसरा  संशोधन  किया धान  घुटन  उद्योग

 1967  जो  दिनांक  30  1967  के  भारत  के  राज पत्न  में

 श्रघिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  1465  में  प्रकाशित  हुए  [ L eer-

 कार्य में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2192-67  ]

 (a)  घान  कूटन  उद्योग  (  विनियमन  तथा  लाइसेंस  देना  )  चौथा  संशोधन

 1967  जो  दिनांक  29  1967  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  ato  1772  में  प्रकाशित  हुए  थे  |  पुस्तकालय  में  रखी

 गयो  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2055-67  ]

 मैं  श्रत्यावदयक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  श्रन्तगंत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पलट  पर  रखता
 हूँ

 भारतीय  मौका  के  निर्माण में  gear  दूसरा  1967  जो
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 rn  आगत ee  ण  न

 दिनांक  18  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र धि सुचना  संख्या  जी०  एस०  धार ०
 1886  में  प्रकाशित  gar  था  t

 भारतीय  मकका  के  निर्माण  में  ध्रस्थायी  प्रयोग  तीसरा  1967

 जो  दिनांक  19  1967  के  भारत  के  राज पत्न  में  श्रघिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 1902  में  प्रकाशित  get  था  |

 बेलन  मिलें  गेहूँ  उत्पाद  (  मूल्य  नियंत्रण )  दूसरा  संशोधन  1967  जो

 दिनांक  23  1967  के  भारत  राजपत्र  में  प्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 1932  में  प्रकाशित  gut  था  ।

 दिल्ली  बेलन  मिलें  गेहूं  उत्पाद  पर  तथा  मूल्य  नियंत्रण
 1967  जो  दिनांक  26  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  1934  में  प्रकाशित  श्र  था  ।

 साल्वेंट-एक्सड्रकेटेड  डी-झाड  मिल  तथा  खाद्य  भाटा
 )

 संशोधन )  7, 1  1967  जो  दिनांक  30  1967  के  भारत  के  राजपूत  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  wao  करार  1939  में  प्रचलित  हुआ  था  ।

 जी०  एस०  कार  13  जो  दिनांक  6  1968  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  8  196/
 की

 जी०  एस०  भार०  1380  का

 चंद्री-पत्र  दिया  गया  है  |

 जी०  एस०  14  जो  दिनांक  6  1968  के  भारत
 के

 राजपत्र  में

 शित  हुई  थी  तथा  जिस  में  दिनांक  6  1967  की  जी०  एस०  कार  1381  का

 चंद्री-पत्र  दिया  गया  है  ।

 जी०  एस०  हार०  15  जो  दिनांक  6  1968  के  भारत
 के

 राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  दिनांक  8  1967  की  जी०  एस०  शरीर  1382

 का  दुद्धी-पत्र  दिया गया  है
 |

 (*)  जी०  एस०  कार  16  जो  दिनांक  6  1968  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  8  1967  की  जी०  एस०  कार  1383

 का  शुद्धि-पत्र  दिया  गया है
 |

 चल उवरक  (  नियंत्रण  )  तीसरा  संशोधन  1967  जो  दिनांक  13

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रषिसूचना  संख्या  जी०  एस०  चार  89  में  प्रकाशित  gm

 उत्तरी  अन्त क्षेत्रीय  मरका (  वहन  नियंत्रण
 )

 संशोधन  1968  जो  दिनांक

 19  1968  के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  करार  148  में

 प्रकाशित  था  ॥

 जी०  एस०  कार  239  जो  दिनांक  2  1968 के  भारत  के  राजपत्र  में
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 15  फरवरी  1968  सभा  पटल  पर  रखे गए  पत्र

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  बाया  (  सीमा  वहन  पर  प्रतिबन्ध  )
 1959  को  विखंडित  किया  गया  |

 भ्रन्तक्षत्ीय  गेहूं  गेहूँ  उत्पाद  संशोधन
 1968  जो  दिनांक

 2  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  240  में

 दिल  gat  था

 उत्तर  प्र स्त क्षेत्रीय  चना  (  वदन  नियंत्रण  संशोधन  1968  जो  दिनांक

 2  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र बि सूचना  संख्या  जी०  एस०  ग्राम  241  में  प्रकाशित

 gat  था

 (4)  श्रत्यावव्यक  वस्तु  1955  की  धारा  के  ध्रन्तर्गत  धघिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  करार  181  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  25  1968  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक
 24  1964  की  शभ्रधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  ato  1842  में  एक  संशोधन  किया  गया  ।  में
 रखी  गयी

 ।  देखिये  संख्या

 ठो ०  38-68]

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  के  ata  अधिसूचना

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  स०  चल  जमीर  )  :  में

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  की  घारा  7  की  उपधारा  (2)  के  aaa

 क्मंचारी  भविष्य  1967  एक  प्रति  जो  दिनांक  9

 1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र धि सुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  1795  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।  में  रखीं  गयो  ।  दिये  संख्या  एल०  cto  39-68]

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  1948  की  धारा  36.  के  ania  कर्मचारी  राज्य

 बीमा  निगम  के  1965-66  के  परीक्षित  लेखे  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ॥

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  gto  40-68]

 लोक  प्रतिनिधित्व  1950  के  अंतगर्त  अधिसूचनाएँ

 विधि  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मु०  यूनस  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 पटल  पर  रखता  हूँ

 भारत  के  चतुर्थ  सामान्य  निर्वाचनों  सम्बधी  खण्ड  1  की  एक

 प्रति  ।  में
 रखा  गया  ।  देखिये  एल०  टी०  41-68]

 लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  धारा  28  की  उपधारा  (3)  के  ध्रन्तगंत

 निम्नलिखित  श्रघिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  :--

 निर्वाचकों  रजिस्ट्रीकरण  1967  दिनांक

 18  1967  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  एस०  शो ०

 4570  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 Statement  Re  :  Accident  at  Luckeesarai  Station
 February  15,  1968

 eee

 निर्वाचकों  की  रजिस्ट्रीकरण  1968  जो  दिनांक  25
 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र धि सूचना  संख्या  एस०  श्यो ०  370  में

 शित  हुए  थे  ।  में  रखो  गयी  ।  दे  लिये  साया  एल०  go  42-68]

 राज्य  सभा  से  संदेश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 mh  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सुचना  सभा

 देनी है  :-

 कि  राज्य  सभा  ने  अपनी  13  फरवरी  1968  की  बैठक  में  एक  प्रस्ताव

 पाव  किया  है  मोटर  गाड़ी  (  संशोधन  )  विधेयक  1965  को  दोनों  सभों  at

 15  सदस्यों  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जिसमें  राज्य  सभा  के  15  सदस्य  अर्थात्

 श्री  झा नन्द  मौलाना  अब्दुल  डा०  बी०  एन०  श्री  एम०  वी ०  भारत

 श्री  एम०  पी०  श्री  निरंजन  श्री  महाबीर  श्रीनारायण  श्रीमती

 श्री  एम०  गोविन्द  श्री  राम  श्रीमती  सरला  श्री  सी०

 एल०  श्री  निरंजन  श्री  तीरथ  राम  हमला

 श्र  लोक-सभा  के  30  सदस्य  हों  सिफारिश  की  है  fr  लोक-सभा  उक्त  संयुक्त

 समिति  में  शामिल  हो  घोर  लोक-सभा  द्वारा  उक्त  संयुक्त  समिति  के  लिये  नियुक्त  किये  जाने

 वाले  सदस्यों  के  नाम  उस  सभा को  सुचित  करे  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  अपनी  13  1968  की  बैठक  में  दिल्ली  तथा  अजमेर

 किराया  नियंत्रण  छावनी  1968  को  पास  किया  है  ।

 मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  दिल्ली  तथा  अजमेर  किराया  नियंत्रण

 छावनी  1968  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 लक्खी सराय  स्टेशन  पर  दुर्घटना  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  Re  :  ACCIDENT  AT  LUCKEESARAI  STATION

 रेलवे  मंत्री  चल  मं ०  मझ  एक  दुखद  घटना  के  बारे में  वक्तव्य

 है  ।  मुझे  इसके  लिये  बहुत  दुख  जिसमें  14  1968  को  रात  के  समय

 लक्खोसराय  स्टेशन  पर  12  डाउन  दिल्ली  हावड़ा  ऐक्स प्रस  गड़ी  के  नीचे  कुछ  व्यक्ति  कुचले

 गये थे

 माघ  पूर्णिमा  के  कारण  गंगा  में  स्नान  करने  के  लिये  बहुत  से  यात्री  विभिन्न  स्थानों

 पर  एकत्र  थे  ।  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिये ga  रेलवे  ने  कुछ  मेल  स्पैशल  रेलगाड़ियां  चलाने

 की  व्यवस्था  की  थी  ।
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 26  1889  दिल्ली  नगर  निगम  विधेयक

 ह

 जब  किऊल  से  देवपुरा  जाने  वाली  मेला-स्पेशल  गाड़ी  लक्खी सराम  को  भा  रही

 वहू  22.14  बजे  पहुंची  तो  बहुत  से  लोग  डाउन  दिशा  से  डाउन  मुख्य  लाइन  को  पार  कर

 के श्राप  लाइन  पर  ot  रद्दी  मेला  स्पेशल  को  पकड़ने के  लिये  दौड़े  ।  इसी  बीच  12  डाउन

 दिल्ली-हावड़ा  एक्स प्र  स  22.12  बजे  रुके  बिना  लक्खी सराय  स्टेशन  से  इस  प्रकार

 दिल्ली  एक्सप्रेस  के  नीचे  29  लोग  ar  जिनमें  से  13  व्यक्ति  तो  वहीं  मर  गये

 sit  3  व्यक्ति  बाद  में  लक्वीसराय  लाक  भ्र स्प ताल  में मर  गये  ।  इनके  13  व्यक्ति

 घायल  हो  गये  जिनमें  से  4  व्यक्तियों  को  गम्भीर  चोटें  ओरापी  हैं  ।  8  घायल  व्यक्तियों  को  रेलवे

 अस्पताल में  लाया  गया  है  कौर  5  को  लक्खी सराय  ब्लाक  अस्पताल  में  भर्ती  किया  गया  है  ।

 रेलवे  के  राज्य  मंत्री  सदस्य  थौर  निदेशक  we  के  साथ

 विमान  द्वारा  दुर्घटना के  स्थान  प्र  गये  हैं  ।  हताहत  व्यक्तियों  के  निकट  संबंधी  व्यक्तियों  के

 अनुग्रह  के  रूप में  रकम  देने की  व्यवस्था की  जा  रही  है  ।

 at  स०  मो०  बनर्जी  :  यह  बहुत ही  गम्भीर  दुर्घटना  मंत्री  महोदय ने

 इसकी  जाँच  करवाने  के  बारे  में  कुछ  नदीं  कहा  ।

 श्री  सच  Ho  पनामा  झपने  वक्तव्य  में  यही  बताया  है  कि  ag  एक  गम्भीर

 दुर्घटना है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  स्वयं  एक  वक्तव्य  दे  रहा हूं  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  ag  दुर्घटना  की  बात  नहीं  लापरवाही  की

 बात है  ।  इस  मामले  की  जाँच  की  जानी  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  सभा  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पहचान  लोक-सभा
 मध्याह्न  भोजन

 के  लिए  2.30  बज  म०  प०  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  Lunch  till  a  Half  "past  Fourteen  of  the
 Clock.

 लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  फप्बचात् च्  2-30  बजे  म०  go  पुनः  समवेत  हुई

 of  the  Clock.
 The  Lok  Sabha  Re-assembled  after  Lunch  at  Thirty  Minutes  past  Fourteen

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 नगर  निगम  विधेयक

 DELHI  MUNICIPAL  CORPORATION  (Amendment)  BILL

 Shukla)  :
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan

 I  beg  to  move:

 amien 4६...

 pal  Corporation  Act,  1957.”

 leave  be  grarited  to  introduce  a  Bill  further  to  the  Delhi  Munici«
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 Re  Situation  in  West  Bengal
 Maga  26,  1889  (Saka)

 ec

 उपाध्यक्ष  महोदय  ag  है  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  1957  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 को  पुरः  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जायेਂ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 The  motion  was  adopted

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  I  introduce  the  Bill,

 oe

 दिल्ली  नगर  निगम  अध्यादेश  के  बारे  में  विवरण

 STATEMENT  REGARDING  DELHI  MUNICIPAL  CORPORATION  ORDINANCE

 Shri  Vidya  Charan  Shukla  I  beg  to  lay  on  the  Table  a  copy  of  the  explana-
 tory  statement  giving  reasons  for  immediate  legistation  by  the  Delhi  Municipal  Corporation

 of  Business  in  Lok  Sabha,
 (Amendment)  Ordinance,  1968,  under  rule  71  (1)  ofthe  Rules  of  Procedure  and  Conduct

 [  पुस्तकालय  में  रखा  देखियें  संख्या  एल०  ठी०  53-68]

 पश्चिम  बंगाल  की  स्थिति  के  बारे  में

 Re  :  SITUATION  IN  WEST  BENGAL

 at  gto  Ato  मुकर्जी  एक  स्थगन  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 पूष  सूचना  भेजी  थी  |  यह  प्रस्ताव  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  राजनीतिक

 स्थिति  खराब  हो  गयी  है  र  इसलिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हस्तक्षेप  करना  श्रावक  हो

 गया  है  ।  हमें  पता  चला  है  कि  इस  विषय  पर  ध्यान  दिलाने  वाली  सुचना के  रूप  में

 की  जाने  वाली  है  परन्तु  हम  चाहते  हैं  कि  इस  पर  स्थगन  प्रस्ताव  के  रूप  में  चर्चा  की  जाय े।

 इसीलिये  हममें  से  बहुत  से  सदस्यों  ने  मिलकर  स्थगन  प्रस्ताव  का  दिया  है  ।

 कुछ  सदस्यों  का  विचार  है  कि  हमें  इस  विषय  में  श्रेय  महोदय  के  चेम्बर  में  बातचीत

 करनी  चाहिये  ।  परन्तु  ag  लोक  महत्व  का  विषय  इसलिये  हम  चाहते  हैं  कि  इस  विषय

 के  सम्बन्ध  में  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  झपना  विनिमय  aq  चेम्बर  में  न  देकर  सभा  में  fear

 जाये  ।  श्राप  इस  को  अध्यक्ष  महोदय  तक  पहुंचा  दें  और  संभव  है  कि  कुछ  समय

 बाद  हमें  सम्बन्ध  में  कुछ  सूचना  मिल  जायेगी
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  —F  इस  बात  को  महसूस  करता  हूँ कि  यह  मामला  काफी  गम्भीर

 परन्तु  मुक्त  पता  चला  हैं  कि  स्थगन  प्रस्ताव  की  धुलती  दी  गई  थी  झर  एक

 ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  की  स्वीकृति  दी  गई  है  |  ge  यह  भी
 पता  चला  है  कि  श्री

 मुकर्जी  को  अध्यक्ष  के  चेम्बर  में  उनसे  मिलते  की  सलाह  दी  गई  थी  ।  वहाँ  जाकर  ag  कह

 सकते थे  कि  इस  मामले को  संभा  के  सम्मुख  रखा  जाये  ।

 Ml. Fo  मो  बनर्जी  श्रष्यक्ष  महोदय  स्थगन  प्रस्ताव  को  ध्रस्वीकार  कर

 सकते  हैं  परन्तु  इसका  कुछ  कारण  तो  होना  चाहिये  |  यह  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध  में  है  कि
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 15  1968  परिचित  ama  की  स्थिति  के  बारे  में

 पश्चिम  बंगाल  जहां  संवैधानिक  व्यवस्था  oq  हो  गई  केन्द्र  सरकार  ने  हस्तक्षेप  नहीं

 किया  ।  इस  सम्बन्ध  में  पत्रों  में  सम्पादकीय  लेख  प्रकाशित  हुये  ।  इस  मामले  के

 सम्बन्ध  में  सभा  में  चर्चा  की  जानी  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  के  लिये  जो  कुछ  कहा  गया  उन्हें  बता  दिया  जायेगा ।

 उन्हें  इस  मामले  की  जानकारी  है  भ्र ौर  वह  agar  विनिश्चय  दे  देगे  ।

 शो  ज्योतिनगर  बसु  :  सभा  संवैधानिक  व्यवस्था  संरक्षक

 है  ।  हमने  पहले  ही  काफी  समय  बेकार  नष्ट  कर  दिया  है  मेरा  aga  अनुरोध  है  कि

 हममें  अभी  स्थगित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 Shri  Shrichand  Goel  (Chandigarh)  This  15  a  serious  matier  We  have  already

 expressed  our  views  that  President’s  Rule  should  be  imposed  on  West  Bengal  When  it’  was

 found  that  it  was  not  possible  to  run  Democratic  Government,  President’s  Rule  should  have

 been  imposed,  Congress  party  is  equally  responsible  for  giving  a  set-back  to  democratic

 system  of  Government  In  view  of  these  facts,  this  matter  should  be  discussed  here

 उपाध्यक्ष  महोदय  ज्ञात  gat  है
 कि  श्री  श्रीचन्द  गोयल  शौर  श्री  ज्योतिमंय  ag

 ने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  परन्तु  मैंने  यह  पहले  ही  कह  दिया  है  कि  माननीय

 सदस्यों  को  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  वे  अध्यक्ष  को  अपने  दृष्टिकोण  से  सहमत  कर  लें  ।

 थ्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  जब  तक  श्राप  पीठासीन  श्राप  इस  सदन

 के  afar  के  संरक्षक  हूं  ।  यद  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  परिचित  बंगाल  की  विधान  सभा

 ध्रनिदिचत  काल  के  लिये  स्थगित  कर  दी  गयी  है  ।  वहां  पर  राज्यपाल  अरपना  अभिभाषण  भी

 adi  दे  सके  कौर  फिर  वहां  मारपीट  भी  हुई  है  ।  मेरी  समाप्त  में  नहीं  प्राता  कि  स्थगन  प्रस्ताव

 के  लिये  कौर  कौन-सा  मामला  ठीक  हो  सकता है  ।  हमें  कुछ  पता  नद्दी  कि  पश्चिम  बंगाल  में

 कल  क्या  स्थिति  होगी  ।  ag  ऐसा  मामला  है  कि  आपको  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  श्रपना

 विनियोग  देना  चाहिये  ।

 at  वासुदेवन  नायर  :  इस  प्रस्ताव  पर  जब  तक  कोई  निणुंय  दोता

 तद  तक  गृह-किये  मंत्री  को  सभा  में  उपस्थित  रद्द ना  चाहिये  we  पश्चिम  बंगाल  के  सम्बन्ध  में

 सभा  को  सूचना  देनी  चाहिये  |  बाप  यह  सुचना  ्  मंत्री  को  दे  दे  कि  वह  सभा  में  जाकर  cha

 बंगाल  की  स्थिति  पर  एक  वक्तव्य  दे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  में  यद  इच्छा  प्रकट  की  गई  है  कि  मंत्री  महोदय  पश्चिमी

 बंगाल  में  उत्पन्न  नवीनतम  स्थिति  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दें  ।  ag  बात  मंत्री  महोदय  को  बता

 दी  जायेगी ।

 Shri  Kanwarlal  Gupta  (Delhi  Sadar)  West  Bengal  is  facing  a  Constitutional  crisis

 and  you  areevading  this  questicn  by  saying  that  the  Speaker  will  decide  it  Either

 the  Home  Minister  should  give  a  statement  about  the,  latest  developments  in  West  Bengal
 or  you  should  ask  him  to  give  a  statement
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 श्री  भमिय  नाथ  बोस  :  यदि  पश्चिमी  बंगाल  में  संवैधानिक  गतिरोध  नहीं ्

 तो  बन्दों  स्थिति  क्या है
 ?  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय को  वक्तव्य  देना  चाहिये  इस

 स्थिति  पर  स्थगन  प्रस्ताव  के  माध्यम  विचार  किया  क्योंकि  यह  एक  महत्वपूर्ण
 मामला  है  ?

 | Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  The  Members  who  are  raising  here  and  cry  here,
 are  mainly  responsible  for  bringing  about  the  so-called  constitutional  deadlock  there.  itself

 In  my  opinion  Constitution  has  not  failed  there  and  there  is  no  necessity  of  Adjournment  Mo-
 tion.  ‘Through  it  they  waste  the  time  of  the  House.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  वहां  संविधान फेल  हम्ना  है  या  कोई  सनौर  बात  इस  सम्बन्ध  में

 wal  निश्चय  किया  जाना  है  ।  इस  समय हम  इस  पर  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 eel

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद

 MOTION  OF  THANKS  ON  THE  PRESIDENT’S  ADDRESS  (CONTD.)

 Dr.  Govind  Das  (Jabalpur)  :  In  his  Address  the  President  has  inyited  our  atten-

 tion  towards  the  violent  disturbances  which  are  taking  place  in  different  parts  of  the

 country.  These  incidents  cannot  be  supported  from  any  point  of  view.  है  should  try  to

 know  the  root  cause  of  them.  I  do  not  agree  with  the  view  that  the  language  issue  alone

 has  incited  the  riots  in  Madras.  The  main  reason  for  it,  in  my  opinion,  is  the  power  in

 the  hands  of  DMK  party  which  has  always  been  in  the  habit  of  jeopardizing  the  Indian

 unity,  burning  the  National  Flag,  violating  the  Indian  Constitution  and  advocating  the

 secession  of  Tamilnad  from  India.  The  recent  example  of  violation  of  Constitution  is  that

 Madras  Government  have  passed  an  anti  Hindi  resolution.  So  long  as  Hindi  occupies  the

 jstatus  of  Official  Languages  in  our  Constitution,  till  then  to  show  disrespect  to  Hindi  is  to

 disrespect  the  Constitution  of  India.  So  I  request  the  Central  Government  that  Annadurai’s

 Government  in  Madras  shonid  be  dismissed.  Similarly,  to  hold  non-Assamese  responsible
 for  riots  in  Assam  is  wrong.  Pakistan  is  taking  interest  in  Assam.  I  want  tosay  it  boldly
 that  the  Pakistani  nationals  who  have  infiltrated  in  Assam,  are  creating  trouble  there.  They
 are  enemies  of  our  country  and  they  should  not  be  granted  Indian  citizenship.  Our  Gov-

 ernment  should  take  steps  to  see  that  Assam  may  not  turn  into  another  Kashmir.

 As  regards  the  issue  of  language  it  is  a  matter  of  regret  that  demonstrations  are

 taking  place,  public  property  is  being  destroyed  and  laws  are  being  violated  in  the  name  of

 language  issue.  Language  is  a  means  of  expression  and  it  should  be  utilized  to  bring  about

 integration  and  unity  in  the  people  of  the  country.  The  problem  of  the  language  should  be

 solved  once  for  all.  It  is  possible  only  if  Government  adopt  rigid  language  policy.  In  this

 respect  a  round  table  conference  of  all  the  parties  should  be  called  and  find  out  the  appro-
 solution  of  the  ptoblem.  I  gave  this  suggestion  even  before  the  Official  Language

 (Amdt.)  Bill  was  introduced.  The  language  controversy  should  be  put  an  end  to,  ‘But

 how  it  should  be  done,  is  a  matter  for  serions  consideration.

 It  is  good  that  family  planning  programme  is  being  successfully  itaplemented  in  India
 But  it  is  limited  to  certain  classes,  If  it  goes  like  this,  after  a  lapse  of  50  or  100  years  the

 classes  which  are  in  minority  will  bein  majority  and  the  face  of  India  will  be  completely

 changed.  If  we  are  serious  about  family  planning  and  controlling  our  population,  we  should
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 वि

 raise  the  age  of  marriage  for  a  boy  and  a  girl  from  18  and  14  to21  and  18  years  respectively.
 Secondly,  the  family  planning  programme  should  be  equally  applicable  to  all.  Moreover,

 poligamy  should  be  made  illegal  for  all  communities--Hindus,  muslims  and  Christians  etc.

 These  days  we  hanker  after  materialism  and  pay  least  attention  to  spiritualism.  I
 am  not  against  progress  in  material  field,  but  it  should  be  combined  with  spiritual  acheive-

 ments,  Such  a  progress  will  come  more  rapidly  and  will  last  for  longer  time.  Tts  results
 will  not  be  momentary  but  everlasting.  It  will  bring  asense  of  fraternity  in  the  people  of

 world  and  thereby  peace  in  the  present  day  world.

 national National  problems  should  be  solved  on  a  level  rising  above  the  limited

 party  politics.  All  the  issues  of  national  importance  should  be  discussed  in  a  round  table
 4 conference  of  all  the  leaders  of  different  parties  or  holding  different  views  and  opinions  an  a

 find  out  a  solution  therefor.  With  these  words  I  support  the  Motion  of  Thanks  on  President’s

 Address.

 थी  गणेश  घोष  यह  प्रसन्नता  at  विषय  है  कि  वियतनाम  के

 लोगों  को  विजय  प्राप्त  हो  रही  है  और  अमरीकी  श्राक्नामकों  को  ag  की  ख़ानी  पड़  रही  है  ।

 राष्ट्रपति के  अभिभाषण  में  इस  पर  प्रसन्नता  व्यक्त  नहीं  की  गई  ।  अमरीकी  वियतनाम से

 बाहर  निकाले  जाने  चाहिये  ।  भारत  सरकार  में वढ  साहस  कहां  कि  वह  अमरीकियों  की  erat

 करे  ।  परन्तु  भारतवासियों  की  सहानुभूति  अवश्य  उनके  साथ  है  झोर  एक  दिन  स्वयं  वियतनामी

 ही  अमरीकियों  को  वहा ंसे  खदेड़  देंगे  ।

 Hat  तक  वेन्चर-राज्यों  के  सम्बन्धों  का  wea  व्तेमान  सम्बन्धों  को  स्वस्थ  नहीं  कहा

 जा  सकता  हालांकि  केन्द्रीय  सरकार  यह  दावा  करती  है  कि  ae  दलगत  बंधनों  से  ऊपर

 उठकर  सब  राज्य  सरकारो ंके  साथ  मिलकर  कायें  करेगी  ।  परन्तु  व्यवहार  में  केन्द्रीय  सरकार  ने

 इसका  उलटा  किया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  गैर-कांग्रेसी  सरकारों  को  उखाड़कर  उनके  स्थान  पर

 कांग्रेसी  सरकार  को  बैठाने  का  भरसक  प्रयास  किया  है  ।  राजस्थान  ate  हरियाणा  में  जो

 गुल  खिले
 वे  किसी

 से
 छिपे  नहीं  पश्चिमी

 बंगाल
 में  जिस

 दिन
 से

 संवाद  की  सरकार  बनी

 उसी  दिन  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उसे  उलटने  के  लिये  हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  गया  ।

 श्री  चपला कांत  भट्टाचार्य  पीठासीन  हुए

 |  Shri  C.K.  Bhattacharyya  in  the  Chair  |

 केन्द्रीय  सरकार  ने  जिला  प्रशासकों  तथा  wea  अ्रधिकारियों  को  यह  आदेश  दिये  कि

 वह  संवाद  सरकार  के  आदेशों  को  न  माने  ।  केन्द्र  ने  वहां  साम्प्रदायिक  दंगे  करवाये  ।  वहां

 चावल  शादी  की  सप्लाई बन्द  की  जिससे  लोग  भूखों  मरें
 ।

 इतने  पर  भी  लोगों  ने  संवाद

 सरकार  का  साथ
 न

 छोड़ा
 ।

 संविद  की  सरकार  को  बर्खास्त  करने  से  पहले  राज्यपाल  पुलिस

 अधिकारियों  से  मिले  are  प्रत्येक  गली  कौर  चौराहे  पर  पुलिस  के  सिपाहियो  को  नियुक्ति  करने

 की  सलाह दी  जिससे  जनता  के  विरोध को  बुरी  तरह  दबाया  जा  क्योंकि  राज्यपाल  को

 यह  डर  था  कि  लोकप्रिय  सरकार  को  ख़स्त  करने  से  स्थिति  बिगड़ेगी  ।  परिश्रमी  बंगाल  की

 विधान  सभा  की  बैठक  न  बुलाई  गई  श्र  संवाद  सरकार  को  बर्खास्त  करने  का  निर्णय  केन्द्रीय

 सरकार ने  ही  कर  लिया  ।  जब  जनता  ने  इस  संवैधानिक  तथा  लोकतांत्रिक  कृत्य  के  विरोध

 में  प्रदान  करने  शुरू  किये तो  उन  पर  मानुषिक  रूप से  अत्याचार  किये  गये  ।  बिहार में  कांग्रेस
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 a  थ  अरि

 को  पुनः  सत्ता  में  लाने  के  लिये  कांग्रेसी  नेतायों  ने  श्री  fro  प्र०  मंडल  को  खरीद  लिया  diz
 वहां

 कांग्रेस  संगीत
 सरकार

 बन  गई  |  कांग्रेस  ने  झपना  वह  भ  छोड़  दियां  कि  वह  किसी
 न्य  दल  के  सहयोग  से  मिली  जुली  सरकार  नहीं  बनायेगी  ।  केन्द्र-राज्यों  के  सम्बन्धों  के  ये

 उदाहरण  केन्द्र-राज्यों  के  सम्बन्ध  अच्छे  इस  प्रकार  की  इच्छा  मात्र  से  काम  न

 बल्कि  इसे  व्यावहारिक  रूप  देना  होगा  ।  राज्यों को  जो  स्वायत्तता  प्राप्त  वह  वास्तविक  होनी
 नाममात्र  की  नहीं  ।  राज  वित्तीय  संसाधन  सब  केन्द्रीय  सरकार के  हाथ

 aa  कि  विकास  कार्यों  तथा  शान्ति  व्यवस्था  बनाये  रखने  की  जिम्मेदारी  राज्यों  पर  है  ।  राज्य  को

 प्रत्येक  कदम  पर  केन्द्र  का  राय  लेना  पड़ता  है  ।  इस  प्रकार  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारों  में

 aa  की  गुजारना  संविधान  में
 ही  छोड़  दी  गई  थी  ।  यदि  केत्द्रराज्य  सम्बन्ध  सुधारने  तो

 संविधान  में  संशोधन  तुरन्त  किया  जाना  चाहिये  कौर  राज्यों  की  स्वायत्तता  का  वास्तविक  बनाना

 जो  वित्तीय  संसाधनों  ate  प्रशासनिक  सत्ता  पर  झ्राधारित  केन्द्र  के  लिये  केवल  कुछ

 ही  विषय  छोड़े  जाने  चाहिये  जैसे  व  दैनिक  कार्य  कौर  संचार  |  सरकार  ने  भाषा  के  सम्बन्ध

 में  हमारा  सुझाव  महीं  माना  कि  भाषा  के  प्रश्न  को  सुलझाने  के  लिये  एक  गोल  मेज  सम्मेलन

 बुलाया  जाये
 ।

 देश  में  जो  विघटनकारी  प्रवृत्ति  पनप  रही  है  उसके  लिये  भी  कांग्रेस  सरकार  ही

 उत्तरदायी  है  ।

 Shri  Kushak  Bakula  (Ladhak)  :  While  supporting  the  Motion  of  thanks  on  the  address
 of  the  President,  I  deem  it  my  privilege  to  have  been  allowed  an  opportunity  to  express  my
 feelings  on  this  occasion.  Iam  shocked  to  see  that  some  Members  have  staged  a  walk  out
 while  the  address  was  being  delivered.  This  is  very  discourteous.

 India  attained  freedom  in  1947  after  centuries  of  serfdom.  The  progress  achieved  by
 India  during  these  twenty  years  after  independence  is  satisfactory  in  view  of  enormous  difficult-
 ies,  and  the  difficult  problems  left  by  the  Britishers  and  the  condition  in  which  they  left  India.
 India  had  to  encounter  a  number  of  new  problems  for  which  the  Britishers  were  not

 ponsible,  for  instance,  inerease  in  population,  language  problem  and  drought.  The  Govern-
 ment  of  India  is  doing  its  best  to  solve  those  problems,

 India’s  relations  with  other  countries  have  been  friendly  but  China  and  Pakistan
 have  always  been  trying  to  put  obstacles  in  the  way  of  peace  in  India.  India’s  relations
 with  China  cannot  improve  until  Tibet  attains  freedom.  India  committed  a  great  policy  blun-
 der  by  allowing  China  free  hand  in  Tibet  and  we  had  to  paya  heavy  price  for  that.

 Chinese  occupied  a  big  chunk  of  Ladakh  and  NEFA  by  aggression  ‘in  1962.  All.  that  was
 done  under  the  garb  of  friendship.  India  has  done  nothing  for  the  freedom  of  Tibet.  She
 did  not  even  try  to  raise  that  issue  in  UNO.  The  Chinese  are  now  resorting  to  torture  and
 massacre  so  that  the  Tibetans  should  give  up  their  ancient  religion  and  culture.  Our  anci-

 ‘ent  scriptures  are  being  burnt  and  world  famous  Budhist  monastries  are  being  demolished
 in  order  to  annihilate  Budhist  culture.  These  have  been  mentioned  in  the  report  of  Interna-
 tional  Jurist  Commission.  I  am  sorry  to  say  that  Government  of  India  has  not  done  any-
 thing  against  such  excesses  committed  by  Chinese  in  Tibet.  China  will  pose  a  great  danger
 to  India  so  long  as  the  boundry  question  remains  between  the  two.  Independence  of  Tibet
 is  necessary  if  we  want  to  do  away  with  that  danger.  Indiawill  be  able  to  advance  peace-
 fully  only  when  there  is  a  friendly  buffer  State  between  her  and  China  otherwise  she  will  have
 to  spend  huge  amount  due  to  the  fear  of  Chinese  aggression,  which  will  cause  obstacles  in

 our  development.
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 The  Government  has  done  its  best  to  resettle  Tibetan  refugees  in  India  but  the  condi-
 tion  of  such  refugees  in  Ladakh  is  miserabie.  They  pass  a  miserable  life  in  tents  at  such

 high  altitudes.  The  houses  have  not  been  constructed  for  them,  schools  have  not  been  open-
 ed  and  financial  assistance  has  not  been  given  inspite  of  a  number  of  questions  asked  by
 me  in  this  House  and  a  scheme  submitted  by  the  Development  Commissioner,  Ladakh.  The

 replies  to  the  questions  were  not  at  all  satisfactory,  About  21  lakh  heads  of  cattle  belong-

 iug  to  those  unfortunate  refugees  died  as  a  result  of  famine  and  snowfall  but  no  assistance
 was  given  by  State  or  Central  Government.  I  hope  the  Government  will  change  her  policy
 keeping  in  view  the  welfare  of  the  country.

 थी  इज़्ज़त  गुप्त  :
 पश्चिमी  बंगाल  में  गतिरोध  का  कारण  यह  नहीं  है

 कि  वहाँ  के  श्रेय  ने  वहां  की  विधान  सभा  प्रायश्चित  काल  के  लिये  स्थगित  कर  दी  गई  और  न

 दी  यह  है  कि  राज्यपाल  डरपना भाषण  नहीं  पढ़  बल्कि  इसका  कारण  पश्चिमी  बंगाल  में

 मन्त्रिमण्डल  का  असंवैधानिक  रूप  से  बनाया  जाना  और  उसे  बहुमत  प्रात  न  होना है  ।  परन्तु

 कांग्रेस  arc  प्रगतिशील  लोकतांत्रिक  मोर्चा  सरकार  को  1  35  से  भ्रमित  सदस्यों  का  समधन  प्राप्त

 नहीं  हो  सका  जबकि  समर्थन  के  लिये  140  सदस्यों  के  समर्थन  की  आवश्यकता है  |

 स्थिति  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  अरब  लोगों  के  मूलभूत  अधिकारों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना

 कहां  तक  उचित है  ।  घोष  सरकार  21  नवम्बर  को  सत्तारूढ़  हुई  कौर  वह  समस्त  कलकत्ते में

 घारा  144  के  लगाये  बगर  एक  दिन  भी  शासन  नहीं  चला  सकी  ।  इसका  अभिप्राय  ag  gar

 कि  अभिव्यक्ति  स्वातन्त्र्य  तथा  दान्तिपूरां  सम्मेलन  के  श्रमिकों  का  दमन

 क्या  गया  ।  हम  यह  जानना  चाहते  है ंकि  सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ।  श्राप  जो  मर्जी  हो  कर  सकते  हैं  किन्तु  जब  तक  oad  बंगाल  में  अ्रसंवधानिक  घोष

 मन्त्रिमण्डल  को  जबरदस्ती  सत्तारूढ़  रखा  तब  तक  वहां  शान्ति  स्थापित  at  हो

 सकती  ।

 91  नवम्बर  से  art  तक  लोग  संघ  कर  रहे  हैं  ।  पिछले  10-12  दिनों  में  35,000

 व्यक्तियों  से  भी  भ्रमित  गिरफ्तार  हो  चुके  हैं  ।  यह  परिचमी  बंगाल  के  लोगों  का  शान्तिपूर्ण

 विरोध  रहा  है  ।  यदि  श्राप  उन्हें  श्रेय  उपाय  अपनाने  पर  मजबुर  करेंगे  तो  हमारे  भ ध्रच्छ्ध  इरादों

 के  बावजूद  वो  भी  होगा  ।  इस  aia  मन्त्रिमण्डल  सम्बन्धी  उत्तेजना  दूर  करनी  ही

 होगी  ।

 राज्यपाल  fra  सिद्धान्त  का  पालन  कर  रहे  हरियाना में  राज्यपाल  ने  सदस्यों  का

 व्यवहार  अ्रसंतोष जनक  होने के  कारण  विधान सभा  को  समाप्त  कर  fears  परिश्रमी  बंगाल  में

 अजय  मुकर्जी  के  मन्त्रिमण्डल को  अल्पमत  प्राप्त  होने  के  कारण  समाप्त  कर  दिया ।  आज

 राज्यपाल  घोष  मंत्रिमंडल  यद्यपि वह  बहुमत  में  नद्दी  बनाये  रखने  पर  जोर दे

 रहे

 इसी  बीच  बिहार  मंत्रिमंडल  समाप्त  कर  दिया  गया
 ।

 मेरा  दल  ter  विधान  बनाने  को

 स्वागत  करेगा  कि  जो  सदस्य
 दल

 बदले  उन्हें  दल  से  त्यागपत्र देकर  नया  चुनाव  लड़ना

 होगा  ।  ब्रिहार में  लोगों को  दल  बदलने के
 लिये  लाखों  रुपये  दिये  गये
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 —_—_——  नलितएएएतुएएए गए  —_— —

 हैदराबाद  कांग्रेस  रिलेशन  के  समय  कांग्रेस  के  नवनिर्वाचित  meat  ने  कहा  था  कि
 afe  चुनाव  में  गेर-कांग्रेस  मंत्रिमंडलों  की  विजय  हुई  तो  हम  उनका  स्वागत  करेंगे  कौर  इन्हें  पूरा
 सहयोग  देंगे

 ।
 अरबर  म्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रश्न  जैसे  वियतनाम  पश्चिमी  एशिया  की  स्थिति  पर  विचार

 करने
 के

 लिपे  सरकार  के  पास  समय
 नहीं  है

 ।  सरकार के  दिमाग में  केवल  एक  समस्या  है  ध्रौर

 वह  यह  कि  किसी  प्रकार  गेर-कांप्रेसी  सरकारों  को  समा'त  किया  जाये  |

 मेरे  पास  ऐसे  उदाहरण  हैं
 जब  उपद्रवों

 के  सामने  पुलिस  बिलकुल  मौन  aia  की  भांति

 खड़ी  रही ।  पुलिस  ने  विद्यार्थियों  कौर  मजदूरों  पर  बहुत  अत्याचार  किये  परन्तु  जब  शिव-सेना

 ते  बम्बई  में  सबसे  पुराने  मजदूर  संघ  के  कार्यालय  पर  हमला  किया  तो  पुलिस  ने  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  ।

 ara  के  दंगों  में  भी  श्री  चालीसा  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  क्योंकि  वे

 कोंग्रेसी  मुख्य  मंत्री  हैं  ।

 RAH  के  उपनगर  में  एक  प्रसिद्ध  गुण्डे  ने  जिसको  संयुक्त  मोर्चा  मंत्रिमंडल

 के  कार्यकाल  में  जेल  में  डाला  गया  लेकिन  घोष  मंत्रिमंडल  ने  उसे  रिहा  कर  दिया  ।  बेल

 धारिया  में  सामान्य  लोगों  पर  स्टेनगन  से  हमला  किया  तथा  लोगों  दुकानदारों  पर  शौर

 राहगीरों  पर  बम  फेंके  ।

 इन  समस्या प्र ों  का  राष्ट्रपति के  झभिभाषणा  में  उल्लेख  नदीं  किया  गया  ।  उसमें  देश  में

 अशान्ति  फैलाने  के  fad  जनता  को  दोषी  ठहराया  है  ।  1968-69  की  वार्षिक  योजना  को  जब

 साधारण  योजना  की  संज्ञा  दी  गई  है
 ।  इसका  अभिप्राय  यह  हुआ  कि  हम  जिस  स्थिति  में  हैं

 हमें  उसी  स्थिति  में  रहना  है  ate  आगे  नहीं  बढ़ना  इस  योजना  के  लिये  जो  खच  निर्धारित  fear

 गया  था  उसमें  भी  10  प्रतिदिन  की  कमी  कर  दी  गई  है  क्योंकि  साधन  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 रोजगार  के  विषय  में  श्रम भि भाषण  में  बहुत  weal  बातें  कही  गई  हैं  ।  इंजीनियरों  और

 तकनीकियों  की  भयंकर  स्थिति  हमारे  सामने  हम  उनके  लिये  रोजगार  की  व्यवस्था  करने

 झसफल  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  जहां वे  काम  कर  रहे  थे  वहा ंसे  भी  उनकी  छंटनी  की  गई  है  ।

 से  चलाने  वाली  गंगा  मशीन  का  प्रयोग  क्या  जा  रहा  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप

 मजदूरों  का  काय  मशीनों  द्वारा  किया  जा  रहा

 यद्यपि  aia  की  स्थिति  की  समाप्ति  की  घोषणा  कर  दी  गई  तथापि  उसके  स्थान

 पर  सरकार  ने  एक  श्रौर  हथियार  झपने  हाथ  में  ले  लिया है
 ।  कौर  वह  है  निवारक  निरोध

 अधिनियम  ,  जिसके  झन्तगंतर  पश्चिमी  बंगाल  के  as  विधायकों  को  बिना  मुकदमा  चलाये ही

 जेल  भेजा  गया

 गत  अधिवेशन  में  गैर-कानूनी  गतिविधियों  सम्बन्धी  विधेयक  पास  किया  गया  ।  सभा  के

 सब  भागो  से  इसका  विरोध  किया  गया  क्योंकि  इससे  सरकार  को  किसी  भी  संगठन  को  दर्मन

 के  श्राधघिकार  प्राप्त  हो  जायेंगे  ।

 कहने का  अभिप्राय  यह  है  कि
 सरकार  सामान्य  व्यक्ति  से  दूर  होती  जा  रही

 राष्ट्रपति-झ्शा भाषण  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  का  हम  पूर्णरूप  से  विरोध  करते  हैं  ।

 थो  चिन्तामणि  प्राणि ग्र हो  यह  प्रसन्नता  का  विषय  है  कि  राष्ट्रपति  ने  झपने
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 भाषण  में  उन  गम्भीर  सदस्यों  की  कौर  हमारा  ध्यान  दिलाया  जो  इस  समय  देश  के  सामने

 हैं  att  उन्होंने  उन  मामलो  को  दल  के  स्तर  को  छोड़कर  राष्ट्र  स्तर  पर  उठाया

 जहां  तक  adara  मामलों  का  सम्बन्ध  चाहे  वे  राष्ट्रीय  अथवा  श्रन्तर्राष्टी

 उनके  सम्बध में  हमें  भ्र निश्चित  नहीं  रहना  चाहिये  ।  हमें  art  सदस्यों  को  सुलझाने  के

 लिये  दुढ़तापुबवंक  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  यदि  एक  वियतनाम  जैसा  देश  एक  शक्तिशाली  देश

 को  चने  चत्रा  सकता  है  तो  हमारा  देश  जिसकी  परम्पराएं  महान  रही  बहुत  प्रगति  कर

 सकता

 उपाध्यक्ष  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair  ]

 चौथे  चुनाव  के  बाद  जिन  शक्तियों  agar  सिर  उठाया  है  उनसे  हमें  निबटना  होगा

 ial  हमें  मिलकर  सामना  करना  योजना  को  क्रियान्वित  करने  में  चाहें  afe  हुई  हो

 परन्तु  गत  में  जो  प्रगति  हुई  है  वह  सुनियोजित  योजना  का  परिणाम  चुनाव  के  बाद

 का  समय  प्रतिकूल  दृष्टिकोण  का  समय  है  |  विभाजक  शक्तियाँ  जो  फिर  पर  me  हैं

 me  दाक्तिश्ाली  बन  गई  वे  हमारी  राष्ट्रीय  धम  समाजवाद  ax  हमारी

 तटस्थता  की  नीति  का  सर्वनाश  कर  रही  हैं  ।

 मेरे  मानवीय  साम्यवादी  मित्र  सरकार  की  वियतनामी  सम्बन्धी  नीति  की  आलोचना  करते

 मु  दुख  होता  है  कि  वे  इस  निष्कर्ष  पर  कैसे  पहुंचे  |  यह  बात  जानकर  बहुत  संतोष  gar

 कि  हमारे  राष्ट्रपति  ने  एक  बार  फिर  घोषणा  की  है  कि  हम  उन  लोगों  की  हिमायत  करने  जो

 दमन  का  शिकार  हो  रहे  हैं  ।

 श्री  रंगा  ने  अपने  भाषण  में  ग्राहक  प्रदेश  में  weal  की  छटनी  का  उल्लेख  किया  ।  उड़ीसा

 में  18,000  मदर्सਂ  की  छटनी  की  गई  है  या  की  जा  रही है  ।  खादी  कातने  कौर  बुनने  वाले

 20,000  परिवारों  को  बेकार  कर  दिया  गया  इंजीनियर  भूख-हड़ताल  कर  रहे  हैं  ।

 1951  में  भारत  पर  51  करोड़  रुपये  का  विदेशी  ऋण  था  ।  aa  ag  लगभग  5489

 करोड़  रुपये  का  है  ।  1938-39  में  भारत  में  केवल  439  करोड़  रुपये  की  बिदेशी  पूजी

 प्रौद्योगिक  तथा  व्यापारिक  निवेदक  रूप  में  थी  परन्तु  राज  केवल  ब्रिटेन  ही  की  700  करोड़ें

 रुपये  से  पूजी  लगी  हुई  विदेशी  सहायता  ने  भारत  की  श्रमिक  विकास  की  स्थिति

 को  पंगु  बना  दिया  हमारी  स्थिति  अब  यह  है
 कि  हम  ऋणों  के  ब्याज  से  छुटकारा  पाने  के

 लिये  अनुरोध  कर  रहे  है  ताकि  हम  किसी  प्रकार  अपनी  झा  व्यवस्था  को  बचा  सकें  ।

 सभी  भोर  से  दशक  पड़ने  के  कारण  सरकार  योजना  को  छोड़े  देने  के  लिये  मजबूर  हुई  है

 और  इसके  फलस्वरूप  मौर  भ्रमित  लोगों  की  छंटनी  हो  रही  है
 तथा  बेरोजगारी  बढ़  रही  है  ।

 यदि  ara  नेहरू  जी  जीवित  होते  तो वे
 कदापि  ऐसा  नहीं  होने  देते  ।  वे  कहते  हमें  हर  कठिनाई

 का  सामना  करना  चाहिये

 यह  एक  राष्ट्रीय  प्रश्न  है  ।  इस  पर  दलों  की  दुष्टि से
 विचार

 नद्दी  करना  चाहिये

 हम  योजना  के
 कायें  को  नहीं  छोड़  सकते  ।  हमने  अपनी  जनता  को  5  न्यूनतम  शझावश्यकंताश्रो

 का  बचने  अर्थात्  भोजन  तथा  रोजगार  हमें  इन्हें  पूरा

 करना है  |
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 न  नल  ee  ny  lt  नत

 हम  चाहते  हैं  कि  det  का  राष्ट्रीय कारण  हो  ताकि  पूंजीवादी  लोग  हमारी  योजना

 को  समाप्त न  कर  सके  |

 भारत ने  गत
 15  वर्षों  में

 बहुत  कुछ  प्राप्त  किया  है  ।  कृषि-उत्पादन दो  गुना हो  गया

 है  ।  3  करोड़  व्यक्तियों  को  रोजगार दे  दिया  है  तथा  450 लाख  बच्चो  को  स्कूलो  में  शिक्षा दी

 जा  रही  भारी  उद्योग  की  नींव  डाल दी  है  ।  इतना  होते  हुये  भी  कभी बहुत  कुछ  करना  बाकी

 उसके  लिये  समस्त  प्रगतिशील  शक्तियों  को  एक  साथ  मिल  कर  कार्य  करना  होगा  जो

 यान्त्रिक  समाजवाद  में  विश्वास  रखते हों  ।

 उड़ीसा के  नौ  जिलों  में  इस  समय  सुखा  तथा  अकाल  पड़ा  ग्रा  है  ।  वहां  पीने  का  पानी  तक

 नहीं है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वहाँ के
 लोगों

 को  पानी  देने  की
 योजना

 बनाई  जाये
 तथा

 सेकड़ों  छोटी

 खिचाई  योजनाओ  पर  कार्प  किया  जाये  |  ag  उस  राज्य  की  समस्या  का  वास्तविक

 धान gt

 Shri  M.  Joshi  (Poona)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  was  greatly  distressed  on  reading  the

 President’s  Address.  It  isa  dry  address  devoid  of  any  interest.  The  only  silver  lining  in  it  is

 when  the  President  stated:  ‘Important  national  problems  must  be  placed  above  party  politics,

 Government  will  be  ready  to  sit  with  leaders  of  all  parties  and  take  counsel  with  them  on  major

 issues  of  interest  and  importance  to  the

 The  Government  should  realise  that  in  a  democracy  it  is  not  always  law  and  arms  which

 can  solve  the  problems.  That  should  not  ignore  the  common  people.  Yesterday  when  we  were

 discussing  the  adjournment  motion  I  was  distressed  by  the  words  which  the  hon.  Home  Minister

 Shri  Chavan  spoke  on  that  occasion.  It  is  not  a  question  of  any  party  politics.  We  have  to

 create  a  social  system  by  the  democratic  methods.  It  appearsthat  Government  has  as  yet

 not  decided  about  these  vital  questions’

 1  want  the  President’s  Address  to  have  indicated  something  20001  the  Congress  Party
 We  had  con- and  its  behaviour.  There  is  always  a  conflict  between  different  social  theories.

 flict  with  the  imperialists.  Keeping  in  view  all  these  things  we  drafted  our  Constitution.

 Congress  in  those  days  was  in  the  hands  of  people  who  were  against  socialism  and  as

 such  we  had  to  come  out  of  the  Congress  party.

 The  President’s  Address  says  that  our  future  depends  on  political  institutions,  Gandhiji

 had  stated  that  the  Viceroy’s  House  should  be  converted  into  a  big  hospital  when  India

 achieves  independence.  But  we  find  that  our  Rashtrapatiji  still  comes  to  address  the  Parlia-

 ment  in  old  coach  driven  by  six  horses.

 There  is  some  sort  stalemate  iand  deadlock  in  the  Congress.  We  do  not  give  the

 days  adopted importance  to  democratic  institutions  which  they  deserve.  ‘They  have  these

 some  words  such  as  through  discussions,  across  the  round

 the  tableਂ  and  But  they  never  put  these  words  into  practice.

 The  Government’s  attitude  these  days  is  that  first  they  decide  their  policy  and  when

 they  are  in  difficulty,  they  call  the  meeting  with  opposition  leaders.  They  never  consult

 them  at  the  proper  time.  If  you  want  to  do  things  in  a  democratic  manner,  you  should

 hold  consultations  with  people  at  the  proper  time  and  they  should  be  taken  into  confidence

 The  same  thing  happened  when  they  appointed  the  Mahajan  Commission.

 About  the  language  problem,  though  I  am  from  non-Hindi  speaking  area,  yei  I

 believe  that  Hindi  should  be  the  link  language  of  India.  The  three-language  formula  is

 not  acceptable.  Why  should  those  people  study  English  who  have  no  use  of  it,  When  we

 have  created  linguistic  States,  the  languages of  those  States  should  be  made  use  of  I  am
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 ऋण

 in  favour  of  a  bi-lingual  formula.  We  can  never  run  this  country  through  English  lang-
 uage.  On  behalf  of  my  party  प  can  say  with  certainty  that  we  do  not  believe  in  the
 language  formula.  We  want  only  a  bi-lingual  formula.  We  have  done  away  with  the
 English  imperailism  but  English  language  is  still  with  us.  We  do  not,  however,  want  10
 impOse  either  English  or  Hindj  on  anybody.

 In  the  matter  of  economic  development  too  there  is  no  balanced  development.  Other-
 wise  the  peocle  of  Kerala  would  not  have  come  to  Bombay  and  other  places  for  employment

 I  want  the  stalemate  in  Congress  to  go.  Those  who  believe  in  socialism  in  that  party
 are should  join  one  party  and  the  rest  should  be  in  a  different  party.  Those  who  agitate

 rewarded  by  the  Government.  Mr.  Y.  B.  Chavan  is  angry  with  S.S.P.  people  and  considers
 them  to  be  left-Communists  and  dangerous.  But  we  are  dangerous  only  to  those  who  have
 vested  interest,

 शो  चेंगलराया  नायडू  :  मैं  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  जो  धन्यवाद

 का  प्रस्ताव है  उसका  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  gar  हूँ  ।

 परन्तु  राष्ट्रपति  के  श्रभिभाषणु  में  जो  भाषा  अधिनियम  के  पास  होने  के  कारण  गलती  हो

 गई  है  उसे  सुधारने  के  लिये  कुछ  नहीं  कहा है
 ।  20  वह  से  जब  से  संविधान  लागू  ear  है  दक्षिण  के

 लोग  हिन्दी  सीख  रहे  थे  ।  परन्तु  यहां  एक  दम  यह  निर्णय  किया  गया  कि  अंग्रेजी  को  समाप्त  किया

 जाये  ।  दक्षिण  के  सदस्यो  ने  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  कि  इससे  दक्षिण  के  लोगोਂ  पर  बड़ा

 are  पड़ेगा  परन्तु  सरकार  ने  ध्यान  नहीं  दिया  ।  यह  भी  बताया  कि  वहां  के  जो  लोग  केन्द्रीय

 संवादो  की  परीक्षा  देंगे  उन्हें  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ेगा  |  जब  इस  प्रकार  की  अपीलों

 पर  सरकार  ने  ध्यान  नहीं  दिया  तो  वहां  के  लोगों  ने  सरकारी  सम्पत्ति  को  नष्ट  किया  ।  मैं  अब

 भी  सरकार से  कपिल  करता  हूं  कि  जो  भूल  हो  गई  है  उसे  वह सुधारें  शौर  जिन  कठिनाइयों  का

 गेर-हिन्दी  भाषी  लोगोਂ  को  सामना  करना  पड़ता  हैं  उन्हें  दूर  करें  ।

 राष्ट्रपति  जी  के  प्र मि भाषण  में  जो  सूखा  की  स्थिति  है  उसे  सुधारने  का  कोई  उपाय  नहीं

 बताया गया  Ft  हमारे  घ्यान  प्रदेश
 में  पांच  वर्षों  में

 से  केवल  एक  ag  ही  ठीक  वर्षा  होती

 है  ।  बाकी  चार  at
 तो

 तालाब  सूखे  रहते  हैं  ।  हम  गत
 पांच  वर्षों से  सूखा  की  स्थिति

 में

 वहां  पर  पीने  के  लिये
 पानी  की  भी

 उचित  व्यवस्था vat  है  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  इस

 बार ेमें  कोई  सहायता  नहीं कर  रही  है  ।  पब
 तो  याद  भेदभाव  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  केन्द्रीय

 सरकार  को  राज्य  सरकारों  की  कमी  की  स्थिति  में  सहायता  करनी  चाहिये  ।

 श्री  अमिय नाथ  बोस  (  cravat )  मैं  राष्ट्रपति  के  झ्मिभाषण  के  दो  पतलूनों  पर

 बात  करना  हूं--एक  fara  नीति  पर  भौर  दूसरे  प्रतिरक्षा  नीति  पर  ।  राष्ट्रपति  के

 भमिभावण से
 केवल  निराशा ही  होती है  मुक्त  इंगलेंड  के  युद्ध  से

 पूवे  के  दिनों  की  याद  ah

 है  जब  चर्चिल  ने  जमर्नी  के  खतरे  की  चेतावनी  दी
 थी  ।

 शी  चंद्राकांत  भटटाचार्य  पीठासीन  हुएं
 hri  K.  C.  Bhattacharya  in  the  Ghai  ह
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 हमें  भारत  की  सुरक्षा  के  लिये  प्रक।र  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  चीन  शरर
 पाकिस्तान  के  प्रति  हमें  कठोर  नीति  अपनानी  चाहिये  ।  हमारे  देश  के  जो  क्षेत्र  अन्य  देवों  ने
 जबरदस्ती  हथिया  लिये  हमें  उन्हें  विलम्ब  मुक्त  कराना  चाहिये  ।  कार मीर  का  भारत  से

 एक  झन्तिम  निर्णय  था  ।  इस  oer  पर  कोई  बातचीत  नहीं  हो  सकती  ।  कुछ  लोग

 काइमीर  को  विशेष
 दर्जा  देने  की  बात  करते  हैं  ।  यह  बात  मु  बिलकुल  मान्य  नहीं  है  ।

 हमें  काइमीर  को  देना  के  अन्य  राज्यों
 के

 समान  समझना  चाहिये  ।  काश्मीर  का  सामरिक  दृष्टि
 से  विशेष  महत्व  है  ।  अंग्रेजी  लोग  उत्तर-पश्चिमी  सीमान्त  प्रान्त  में  सेना  कों  जमाव  बनाये  रखते

 aa  भारत  के  लिये  बढ़ी  महत्व  काश्मीर  का  हरमे  काश्मीर  में  सेना  रखनी  चाहिये  ताकि

 बिदेशी  श्राक्रमशकारियों  का  मुकाबिला  किया  जा  सके  ।  हमें  seat  प्रदान  को  अन्तर्राष्ट्रीय

 प्रदान  नहीं  बनाना  चाहिये  ale  इस  राज्य  को  देव  के  धन्य  राज्यों  के  समान  समझना

 चाहिये  ।

 बड़े  खेद  की  बात  है  कि  शेख  भ्रब्दुल्ला  को  सरकार  इतना  भ्रधघिक  महत्व दे  रही  है  ।

 वाणी  भी  ऐसा  ही  कर  रही  है  ।  जो  व्यक्ति  भारत  के  प्रति  निष्ठा  ही  नहीं  रखता
 उसे  इतना

 महत्व  देना  कहां  तक  उचित  है  ।

 हमें  पख्तुनिस्तान  के  लिये  सहायता  करनी  चाहिये  ।  पूर्वी  बंगाल  के  लोगों  को  न्याय

 दिलाने के
 लिये  कदम  उठाये  जाने  चाहिये  ।  तटस्थता  नीति  से  aa  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 हमें  देश  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  की  विदेश  नीति  निर्धारित  करनी  चाहिये

 हमारी  नीति  सफल  नहीं  हुई  है  ।  अतः इन  सब  बातों  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना

 चाहिये  ।  हमें  अपने  हितों  की  रक्षा  के  लिये  mea  देशों  से  गठजोड़  कर  लेना  चाहिये  ।

 देश  की  शक्ति  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।  हमें  au  बम  बनाना  चाहिये  ।  ait  कुछ  देश

 इसे  बना  रहे  है  और  उनसे  हमारे  देश  को  खतरा  हो  सकता है  !  सरकार  का  सभी  संसाधनों

 को  जुटाकर  देश  को  शाक्तिशाली  बनाना  चाहिये  ।  हमें  समाजवादी  सामज  स्थापित  है  ।

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  इस  प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  सरकार  ने  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण

 के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है
 ।  सामाजिक  नियन्त्रण  की  बात  तो  लोगों  की  आंख  में

 धूल  भोंकने  के  समान  है  ।  मेरे  विचार  में  तो  वर्तमान  सरकार
 पू  जीती  समाज  स्थापित  करने

 के  लिये  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 मैं  राष्ट्रपति  के  प्र भि भाषण  सम्बन्धी  घन्यवाद  प्रस्ताव  का  fate  करता Zz  I

 थ्री  बाकर  अली  मिर्जा  :  मैं  सुरपति  के  अभिभाषण  पर  घन्यवाद

 प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  काँग्रेस  सरकार  ने  पिछले  20  वर्षों  में  लोगों  की  भ्राशाप्रों  के  भ्रनुसार

 कार्य  नहीं  किया  है  परन्तु  इस  wale  के  दौरान  जो  प्रगति  हुई  है  उसकी  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  |

 हमारे  देश  के  समक्ष  बहुत  बड़ी-बड़ी  समस्याएं  हैं  ।  हमें  उनको
 ध्यान  में  रखते  हुये  प्रगति  को  देखना

 चाहिये  ।

 कांग्रेस  पार्टी  पर  आरोप  लगाया  गया  है  कि  यह  लोगों  में  दलबदल  की  प्रवृत्ति  को  बढ़ावा

 देरी  मेरे  विचार में  इसके  लिये  अन्य  दल  सनौर  लोग  बड़े  दोषी  दलबदल  की

 समस्या  सभी  दलों  के  लिये  समस्या  इन  सभी  दलों  को  संयुक्त  रूप  से  विचार  करना  चाहिये

 aa  प्रतिपक्ष  वाले तो  सभी  स्थानों  पर  सरकार  को  पदस्थ  करने  का  प्रयत्न  करते  ही  हैं  ।
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 उत्तरी  वियतनाम  alt  दक्षिणी  वियतनाम  की  श्राप  भारत  तथा  पाकिस्तान  से  तुलना

 नहीं कर  सकते  ।  यह  तो  दो  भिन्न  देश  हैं  शरीर  वहाँ एक  देश  के  दो  भाग हैं  ।  जनेवा  समझौते  के
 भ्रन्तगत  वहाँ  चुनाव  होने  चाहिये  शरीर  सरकार  बननी  चाहिये  ।  are  धनराशि  सेनाए  युद्ध  के

 लिये  विद्यमान  हैं  ।  यह  हमें  भूलना  नहीं  वियतनाम के  लोग  कितने  वर्षों  से  अमरीका

 के  साथ  लड़ाई  लड़  रहे  उन्होंने  अमरीका  जैसे  बड़े  देश  को  नाकों  चने  चबा  दिये हैं  ।

 वियतनाम  यदि  हार  जाता  है  तो  उसका  भारत  पर  बहुत  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  |  हमें  भारत

 सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  नीति  का  प्रोत्साहन  करना  चाहिये  ।

 कृषि  के  क्षेत्र  में  देव  ने  पाते  प्रगति  की  है श्रौर  हमारी  mend  gad  होती  जान

 पड़ती  हैं  ।  कृषि  को  वैज्ञानिक  आधार  पर  लाया  जा  रहा  है  ।  मन्त्री  महोदय  बधाई  के  पात्र

 हैं  ।  अब  सम प्रश् ना  गया  है  कि  भूमि  सुघार  लागू  किये  जायें  ।  हमारे  देश  में  समाजवाद

 की  बहुत  चर्चा  हैं  परन्तु  इसके  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।  राज  विषव  के  सभी

 देशों  में  भ्रू मि सुधार  किये  जा  रहे  हैं  परन्तु  हम  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भीਂ  नहीं  कर  रहे

 अरब  इस  बारे  में  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिये  |

 हम  बहुत  समय  से  सुनते  श्री  रहे  हैं  कि  सरकार  अनाज  का  एक  भंडार  स्थापित  करने

 जा रही  है  ।  सबसे  पहले  तो  हमें  विदेशों  पर  निसार  नहीं  रहना  चाहिये  ।  इससे  हमारी  व्यय

 होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  भी  बचायी  सकेगी  और  वारसी  कृषि  के  सुधार  पर  लगायी

 जा  सकेगी  ।  ais  प्रदेश  में  पहले  कीटनाशी  दवातों  के  लिये  अधिक  सहायता  दी  जा  रही  थी

 परन्तु  ag  अब  कम  कर  दी  गई है  |  सरकार  को  इस  प्लोर  ध्यान  चाहिये  |  सरकार  को

 बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  कौर  धनाढ्य  लोगों  को  राजनीति  में  नहीं  खाने  eat  चाहिये  ।

 योजना  झ्रायोग  को  नया  स्वरूप  दिया  गया  है  ।  इस  aaa  को  देश  में  aa  तथा

 कमी  की  स्थिति  में  अधिक  कार्य  करना  चाहिये  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  पिछले  दो  वर्षों  में

 जब  यहां  पर  सूखा  रहा  तो  योजना  आयोग  कया  काय  कर  रहा  था  |

 स्वचालित  महीनों  जसे  संगणकों  शादी  के  विरोध  में  कहा  गया  है  कि  यह  बेकारी  वी

 समस्या  को  भर  भी  गम्मीर  कर  देंगे  ।  इस  बारे  में  हमें  सभी  पतलूनों  पर  ध्यान  देना  चाहिये

 आज  के  आधुनिक  युग  में  हमें  दुनिया  में  हो  रही  प्रगतिशील  बातों  के  साथ  चलना  नहीं

 यदि  हमें  अपना  उत्पादन  बढ़ाना  है  यदि  हमें  निर्यात तो  हम  कौर  भी  पिछड़  जायंगे  ।

 बढ़ाना  है  तो  हमें  संगणकों  शादी  को  प्रयोग  में  लाना  हमारी  कपड़ा  मिलें  इसी  कारण

 बन्द  हो  रही  हैं  ।  योजना  आयोग  को  इस  सब  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  राज  श्री  शाक्ति  का

 युग है
 ।  हमें  इस  शक्ति  का  भी  प्रयोग  करना है  ।

 देश  के  विभाजन  के  बाद  हमें  पाकिस्तान  में  रहे  हिन्दुध्नों  को  ak  पाकिस्तान  को

 भारत  में  रह  रहे  मुसलमानों  को  भू  जाना  चाहिये  ।  श्री  यह  दोनों  देश  अलग-अलग

 देवा  हैं  ।

 यदि  किसी  हिन्दू  के  साथ  पाकिस्तान  में  खराब  व्यवहार  होता  है  तो  भारत  की  शोर

 नहीं  देखना  चाहिये
 झर  इसी  प्रकार  यदि  किसी  मुस्लिम  के  साथ  दुर्व्यवहार  होता  है  तो  उसे

 पाकिस्तान  की  शोर
 नहीं  देखना  चाहिये  ।  उन्हें  अन्य  देशों  की  ax  ध्यान  देना  चाहिये  ॥

 भारत के
 को  देख  के  प्रति  पूरी  निष्ठा  रखनी

 चा  हिंदी  ।

 शक्र
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 भाषावाद
 तथा

 प्रान्तीयता  हमारे  देश  के  लिये बड़े  भ्रभिज्ञाप हैं  ।  यह  हमारे  लिये  सबसे

 बड़े  खतरे  हैं  ।  इसी  प्रकार  साम्प्रदायिकता  भी  एक  बड़ी  समस्या  है  ।  इनके  पीछे  जो

 संगठन  हैं  उन  पर
 नियन्त्रण  होना  चाहिये  ।  सरकार ने  यदि  ऐसी  कार्यवाही की होती की  होती  तो

 रांचों  जेसे  स्थानों  पर  दंगे  नहीं  होते  ।  हमें  दूसरे  धर्मों  के  लोगों  के  प्रति  प्रेम  ake  भाईचारे

 का  रवैया  अपनाता  चाहिये  |  सरकार  को  देश  के  विघटनकारी  तत्वों  को  कठोरता  से  दबा

 देना  चाहिये  |

 हमें  aq  देश  की  महान  जनशक्ति  का  लाभ  उठाना  चाहिये  ।  विदेशी  गुप्तचर  विभागों

 द्वारा  भारत  में  गतिविधियों  की  जांच  होनी  चाहिये  ।

 Shri  Achal  Singh  (Agra)  :  Sir,  I  support  the  motion  of  thanks  on  President’s  address.

 इसके  पश्चात्  लोक  सभा  शुक्रवार  16  1968
 /

 27  1889  (st)

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Friday  the  16th

 February,  1968/Magha  27,  1889  (Saka).
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